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` भारत मुद्रणालय, 


7.73 ops ह सि. ती . ` शाहदरा-दिल्ली 


` प्रकाशकीय 


हमारे देश में पंचायतो की परम्परा नई नहीं है । प्राचीन काल मे 
पंचायतें होती थीं और देश के शासन का संचालन उन्हींके द्वारा होता 
था । वस्तुतः उन दिनों शासन विकेन्द्रित था ग्रौर सत्ता किसी एक ही 
व्यक्ति के हाथ में सीमित अथवा किसी एक ही स्थान पर केन्द्रित न होकर 
पंचायतों में निहित थी । लेकिन समय के साथ उनके स्वरूप में परिवर्तन 
होता गया । ब्रिटिश शासन-काल में इस परम्परा को धक्का लगा और 
ग्राम-राज्य की यह प्रथा तहस-नहस हो गई । भारत के स्वतन्त्र होने पर 
देश के नेताश्रों का ध्यान फिर उस ओर गया और उन्होंने पंचायतों का 
पुनः संगठन किया । आज सारे देश में पंचायतों का जाल-सा विछ गया 
है । यद्यपि अभीतक उनका पूर्ण विकास नहीं हुआ है; तथापि उनके द्वारा 
निस्सन्देह अच्छा काम किया जा रहा है । 
; पुस्तक में भारत में पंचायतों का प्राचीन काल से लेकर श्रबतक 
का इतिहास दिया गया है । इसे पढ़कर भारत में पंचायतों के विकास की 
पूरी कहानी तो मालूम होती ही है, साथ ही यह भी पता चलता है कि 
वर्तमान भारत में उनका क्या स्थान है, वे किस प्रकार काम कर रही 
हैं और उनका संगठन आदि केसा है । इसके अतिरिवत इस पुस्तक के 
अन्तिम भाग में लेखक ने कुछ मौलिक सुझाव भी दिये हूं, जो विचारणीय 
हैं।। 5 1 

उपयोगी होने के सांथ-सांथ यह एक बड़ा ही सामयिक प्रकाशन है । 
हमें ग्राशा है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में इसका स्वागत होगा । 


दूसरा संस्करण 


बहुत-सी नई जानकारी से युक्त पुस्तक का यह दूसरा संशोधित 

संस्करण पाठकों के हाथों में पहुंच रहा है। शासन में पंचायतों के उत्तरो- 

त्तर बढ़ते हुए महत्त्व के साथ ही इस उपयोगी प्रकाशन की लोकप्रियता 

भी पाठकों में बढ़ती जायगी, ऐसा हमें विश्वास है। 
* --मंत्री 


निवेदन : : 


गत पांच वर्षों में देश में पंचायतराज-सम्वन्धी नये-नये प्रयोग हुए 
हैं। इस दिशा में बहुत चिन्तन, भ्रन्वेषण तथा विचार-विनिमय होता 
रहा है । 'बलवन्तराय मेहता-कमेटी' की रिपोर्ट तथा विभिन्न स्वायत्त 
शासन-सम्मेलनों ने पंचायत-राज को देश की विशेष नीति के रूप में 
अपनाया है । सामुदायिक विकास-मन्त्रालय ने श्री एस० के० दे के नेतृत्व 
में लोकतन्त्री. विकेन्द्रीकरण द्वारा ग्रामीणों के उनके अपने नेतृत्व में विकास 
की अभिनव पद्धति को न केवल जन्म दिया है, अपितु उसे क्रियान्वित भी 
किया है । श्री जयप्रकाश नारायण ने पंचायतराज-सम्वन्धी एक व्यक्त, 
स्पष्ट तथा मौलिक विचारधारा प्रस्तुत की है। इस सबको ध्यान में रखकर 
पुस्तक को झौर अधिक लाभप्रद बनाने के विचार से इसमें कुछ परिवर्तेन 
एवं परिवद्धंन किये गए हैं। मूल निवन्ध को प्रारंभ में संक्षेप में दे दिया है 
और वर्तमान गतिविधियों का नये भ्रध्यायों में समावेश कर दिया गया 
है। सामुदायिक विकास-मंत्रालय के इस सम्बन्ध में जारी किये गए कुछ 
गस्ती पत्रों तथा निर्णयो का सारांश भी दे दिया गया है । 

आशा है, इन परिवतंनों के साथ पुस्तक का यह नवीन संस्करण 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगा । 
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४१६ 
विषय-प्रवेठा 


यदि हम मनुष्य की तुलना भ्रन्य प्राणियों से करें शोर यह जानने की 
चेष्टा करें कि वह किन बातों में उन प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो हम इस नतीजे 
पर पहुंचेंगे कि मनुष्य की श्रेष्ठता का सबसे बड़ा कारण है उसकी सोचने 
झर समभने की शक्ति । इस शक्ति को साधारणतः बुद्धि तथा विवेक के 
नाम से पुकारा जाता है भ्रौर ग्रपनी इसी शक्ति के कारण उसे ईश्‍वर को 
सर्वोत्तम कृति माना जाता है । 
भ्रादिम मानव 


इस बुद्धि तथा विवेक की दाबित के बल पर मानव ने भ्राज विज्ञान के क्षेत्र 


में महान्‌ उन्नति कर ली है, जिससे उसके भ्रात्म-रक्षा तथा सुख-सुविधा के 
साधनों में भी वृद्धि हुई है । मनुष्य में प्रात्म-रक्षा तथा वंश-वृद्धि की भावना 
आरम्भ से ही प्राकृतिक रूप से है, और इस भावना के वशीभूत होकर कई 
बार मानव स्वार्थ से भ्रन्धा भी हुआ है । परन्तु यहां भी इसी बुद्धि-विवेक ने 
उसे सहारा दिया है भौर सही रास्ते पर डाला है । यदि यह क्रियाशील 
मस्तिष्क मानव के पास न होता तो उसकी ादिम स्थिति में श्राज भी कोई 


परिवर्तन न आता और भ्राज भी वह वही पशुवत्‌ जीवन व्यतीत करता : 


होता । हम जब आ्रादिम मानव पर दृष्टि डालते हैं तो हम उसे किसी कन्दरा 
में या किसी वृक्ष के नीचे बेठा हुआ पाते हैं। धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, प्रांघी- 
पानी से बचाव के लिए उसके पास कोई साधन नहीं झौर हम उसे जंगली 
हिंसक जन्तुओं के भय से व्याकुल, किसी वृक्ष पर अकेला बैठा हुआ पाते 
हैं । उसकी दशा बड़ी दीन-हीन है । न कोई निश्चित रहने का ठिकाना है, 
न घर-बार और न परिवार है। उसका यदि किसी हिंसक जन्तु से सामना 


होजाता है तो बेचारे को उसका ग्रास बनना पड़ता है। घायल याबीमारहो _ 
जाता है तो स्वयं ही ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो वहाँ.पड़ा-पड़ा मर 


र ० ॥ 
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जाता है । कोई उसका अपना नहीं, कोई उसका सहायक नहीं, कोई उसका 
सगा-सम्बन्बी या मित्र नहीं, जो उसकी सहायता करे। उस समय पारि- 
चारिक जीवन का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था । स्त्री-पुरुष का संसग घर बसाने 
के लिए न होकर केवल शारीरिक भूख मिटाने के लिए ही था। सन्तति के प्रति 
दम्पती के मन में कोई कते व्य-भावना नहीं थी । परन्तु मानव ने भ्रपनी वृद्धि से 
शीघ्र ही समझ लिया कि एक-दूसरे के सहयोग भ्रौर सहायता से अपने दुःखों 
और भय को बहुत-कूछ कम किया जा सकता है और किसी हद तक निर्भय 
तथा सुरिक्षत जीवन विताया जा सकता है। जव भी किसी मानव को अकेले 
अपने से किसी बलशाली जन्तु का सामना करना पड़ा होगा तो उसे अवश्य 


ही मुंह की खानी पड़ी होगी और इस हार ने ही उसे संगठित होने के लिए 


प्रेरणा दी होगी । उस जन्तु का दो-चार मनुष्यों से वास्ता पड़ने पर उसे 
जान से हाथ धोने पड़े होंगे । इस विजय ने ही उसको सहयोग तथा सामा- 
जिकता का पाठ पढ़ाया होगा। इसी प्रकार आगे जीवन के हर स्तर पर 


` मानव को इस बात का ज्ञान भली-भांति हो गया होगा कि सामू हिक जीवन 


में, समाज में ही, हमारा कल्याण है, समाज में ही हम हर प्रकार की उन्नति 
कर सकते हैं तथा सुखन्शान्ति से रह सकते हैं । इस विचार से प्रभावित 
होकर, हम देखते हैं कि भानव-समाज में परिवार की उत्पत्ति हुई, जंगल से 
पेड़ों के पत्तों या छालों के उसने बस्त्र बनाना आरम्भ किया, जंगली जान- 
वरों का मुकाबिला करने के लिए औजार बनाये आर सर्दी-गर्मी, वारिश- 
आंधी से वचने के लिए उसने झोंपड़ों का निर्माण किया । इस प्रकार घीरे- 
धीरे मानव-समाज की काया पलटती गई और श्राज जव हम वर्तमान 
सुसम्य समाज को देखते हैं तो यह खयाल भी नहीं घ्राता कि किसी समय 
वह इस तरह का जीवन यापन करता रहा होगा। मानव की इस उन्नति 
के पीछे उसकी बौद्धिक तथा मानसिक वे मौलिक भावनाएं हैं, जो उसे 
अन्य प्राणी-संसार से पृथक्‌ करती है, ग्रोर वे हैं दया, करुणा, सहानुभूति, 
उदारता, त्याग, सहिष्णुता, विवेक, स्मृति, मनन आदि । 

मानव-समाज के इस वैज्ञानिक विकास-क्रम के बारे में भले ही मतभेद 


हो, परन्तु यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सृष्टि के प्रारम्भ में मानव- 
| समाज में विषभता कम थी । ज्यों-ज्यों विकास के इस लम्बे पथ पर मानव- 
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समाज अग्रसर होता गया, त्यो-त्यो उसमें विषमताएं आती गई) मनुष्य 
स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है और जवसे यह मूक प्राणी संकेतों 
को त्यागकर, वाणी का प्रयोग करके श्रपने मनोभावों की भ्रभिव्यंजना 
करने लगा; उसका मस्तिष्क उन्नत तथा परिमाजित होकर निज हित के 
साथ-साथ पर-हित की चिन्ता करने की क्षमता प्राप्त करने लगा । उसमें 
परिवार, समाज, शासन, राजा आदि सामाजिक, आ्राथिक तथा राजनेतिक 
संस्थाग्रों के निर्माण का वीज अंकुरित होने लगा । 

हमें यहां इस विवाद में पड़ने की श्रावश्यकता नहीं हे कि प्रारम्भिक 
मानव-समाज पुणं-रूपेण विकसित तथा उन्नत था या नहीं। यह तो समाज- 
शास्त्र के विद्यार्थियों का विषय है। पर यह बात सरवेमान्य है कि आदिम 
मानव-समाज में कलह-कल्पना, भ्रष्टाचार, लडाई-झगडा, दुराचार और 
अपराध बहुत ही कम थे । लोगों का रहन-सहन, भ्राचार-विचार शुद्ध तथा 
सादा था । वे सुख, शान्ति तथा समृद्धि से सम्पन्न थे । प्रत्येक के हृदय में 
बन्धुता तथा मेलजोल की भावना विद्यमान थी । यह सहृदयता, मेलजोल 
तथा बन्धुता की भावना प्राकृतिक श्रावशयकतायों के कारण पैदा हुई या 
उसकी उत्पत्ति का: कारण मानव के मौलिक स्वाभाव को उदारता थी, 
इसके वारे में भी बहुत मतभेद है । 

पंचायतों की परंपरा 

पंचायतों की इस परम्परा का इतिहास बड़ा मनोरंजक है । 
इंगलिस्तान के प्रारम्भिक एंग्ल, सैक्सन तथा जूट कबीलों की पृष्ठभूमि ट्यू- 
टानिक है। उनमें भी शुरू में ग्राम-संस्थाएं थीं और वे कबीले के वयोवृद्ध 
व्यक्ति द्वारा शासित होती थीं। परन्तु सैनिक सत्ता ग्राने से वही वयोवृद्ध 
व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवी शक्ति-सम्पन्त समझी 
जानेवाली बादशाह की संस्था को जन्म दिया, जिससे मौलिक ग्राम्य लोक- 
तन्त्री संस्था का अन्त हो गया । प्रिस ्रोपाटकिन ने अपनी पुस्तक 'संघषं 
नहीं सहयोग” (म्यूचुश्रल एड) में यूरोप की इस प्रकार की भ्रघं-स्वतन्त्र 
ग्राम्य इकाइयों का विवरण दिया है। इस प्रकार की संस्थाएं वस्तुतः विश्व 
के हर भाग में थी । परन्तु यह एक ध्रुव सत्य है कि ग्न्य देशों में सभ्यता 

१. यह पुस्तकं “सस्ता साहित्य भंडल? से प्रकाशित हुईं दै | । 
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के आगे बढ्ने के साथ-साथ एकतांत्रिक शासन भो पनपता गया और ग्राम्य 
इकाइयां सत्ताहीन हो गईं। यह श्रेय भारत को ही है कि ग्रामो के इस 
मौलिक संगठन का शासन-क्रम शताब्दियों तक चलता रहा । महाभारत 
के काल तक 'सभा का महत्व रहा भ्रोर गुप्तकाल में इसका फिर से विकास 
हुआ । दक्षिण भारत में तो अंगरेजी शासन आने तक राजा के निर्वाचन 
की पद्धति पर ग्रमल होता रहा । 'मालाबार गजेटीयर' में नामर जाति के 
संघों का जिक्र करते हुए लिखा गया है--“ये संघ प्रजा की प्राचीन प्रथाओ्रों 
श्रोर सनातन अधिकारों की रक्षा करते थे। यही नहीं, ये राजा के नियुक्त 
किये हुए मन्त्रियों को अनुचित कार्यों के लिए दण्ड भी देते थे और देश की 
पार्लामेंट के समान थे ।” 
जहां अन्य देशों में परिवार का विकास कबीलो तथा एकतान्त्रिक 
राजाशाही में हुआ, और राजा का देवी अधिकार समभा जाता था, वहां 
भारत में परिवार का विकास ग्राम तथा वंश-जाति-मेद से मुक्त लोक- 
तान्त्रिक पंचायती परम्परा में हुआ । परतन्त्रता के भ्रन्ध युग में इस पद्धति 
को बड़े भ्राघात पहुंचे । परन्तु महात्मा गान्धी के स्वराज्य भ्रान्दोलन से 
उसकी सार्थकता को पहचाना गया श्रोर इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास 
किया गया । 
स्वतन्त्रता के पश्‍चात संविधान द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हुई और तवसे 
इस पद्धति के विकास में देश प्रयत्नशील है । श्री वलवन्तराय मेहता कमेटी 
की रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास-मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर तो 
आज पंचायती राज सारे विश्व को एक नये और वास्तविक लोकतन्त्र 
का स्वरूप दिखलाने का दावा कर रहा है। | 
महात्मा गान्धी के नेतृत्व. में भारत का स्वतन्व्ता-ग्रान्दोलन रच- 
नात्मक, आथिक तथा राजनैतिक घ्येयों से परिपूर्ण रहा। लेखक का जो 
'किचिन्मात्र सम्बन्ध स्वतन्त्रता-पूर्वे राजनेतिक ग्रान्दोलन से रहा है, उसमें 
ही उसको पंचायत-राज भ्रथवा नये ग्रध्यात्मिक लोकतन्त्र के विचारों को 
विकसित करने की प्रेरणा मिलती रही है । इन्हीं विचारों को उसने भ्रपनी 
प्रथम पुस्तिका 'मानवता-दिग्दशंन' में लिपिबद्ध किया भ्रौर फिर १६४८ 
में पंचायत-राज पर प्रथम निबन्ध भ्रंगरेजी में लिखा । प्रागे की पंक्तियों में 
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उसी निबन्ध का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया जा रहा है । 
प्रागतिहासिक मानव ` 

आरम्भ से ही मनुष्य सुख आर आनन्द की खोज में रहा है। अपने 
जीवन को अधिकाधिक सुखमय तथा आनन्दमय बनाने के लिए उसने 
भांति-भांति के प्रयोग किये हैं। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनेतिक क्षेत्र 
में भी भ्रधिक सुख, शान्ति प्रौर ग्रानन्द का वातावरण बनाने के लिए मनुष्य 
ने आदिकाल से प्रयास किये हैं। सामाजिक जीवन के उदय का सूल कारण 
यही था । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वेच्छा से कई बन्धन 
भी स्वीकार करने पड़े। मनुष्य का सारा थ्राचरण इस बात की पुष्टि करता 
हे। एक हद तक मनुष्य को इस प्रकार लगाये गए बन्धन श्रधिक लाभप्रद 
लगे, लेकिन कालान्तर में, जब ये ग्रंकुश बहुत भ्रधिक बढ़ गये तो स्वाभा- 
विक था कि वे उसे ग्रत्यधिक लगने लगे और उसकी अनेक परेशानियों के 
कारण हो गये । 

. हमारे मत में जबतक “व्यक्ति समाज के लिए और समाज व्यक्ति के 
लिए! का सिद्धान्त पूर्णतः चरिताथं होता रहा-जबतक व्यक्ति का क्षेत्र 
परिवार गौर ग्राम तक सीमित रहा--तबतक मनुष्य को इन परेशानियों 
का इतना सामना नहीं करना पड़ा ।.इसका कारण यह है कि तब सामाजिक 
संगठन इतना विस्तृत तथा जटिल न था कि व्यक्ति व्यक्ति का विचार न 
कर सके । इस छोटे-से समाज में, जो इने-गिने परिवारों से बने ग्रामों 
तक सीमित था, व्यक्ति प्रे ग्राम-समाज को अपने सीमित ज्ञान की विचार- 
परिधि में सुगमतापूवेक रख सकता था। 

लेकिन जीवन के इस प्रकार सामाजिक हो जाने से उसके नियमन की 
आवश्यकता पडी । सामाजिक इकाई धीरे-धीरे बड़ी होती गई, और कुछ 
समय के बाद उसमें कई-कई गांवों के समूह आ गये। फिर राज्यों की 
उत्पत्ति हुई भ्रोर समाज के प्रबन्ध में अधिकाधिक केन्द्रीकरण होता गया । 
हर देश में सत्ता सम्राट में केन्द्रित होने लगी । देश को सामूहिक सुरक्षा 
और व्यवस्था बनाये रखने के लिए इस प्रकार के केन्द्रीकरण की गाव- 
झवकता और अधिक बढ़ गई । हमारे देश में भी सम्राटों का उदय हुआ । 
पर जैसा कि प्राचीन इतिहास से प्रकट है, राज्य भोर राजा के उदय के 
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बाद भी भारत में ग्राम-स्वशासन चलता रहा | 
पर इस प्रकार स्थापित कोई भी व्यवस्था मनुष्य की सभी समस्याम्रों 
का समाधान न कर सकी । मानव-इतिहास में समय-समय पर सामने 
ग्रानेवाली इन सामाजिक-राजनेतिक व्यवस्थाश्नों की असफलता का मुख्य 
कारण यही है कि वे व्यक्ति की ग्रावश्यकताओं की पूर्णतः संतुष्टि नहीं कर 
सकी । दूसरी तरफ इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहां पंचायतों ने 
कई ध्राक्रमणों भ्रोर विप्लवों के बावजूद देश की संस्कृति तथा ग्रामों के 
स्वावलम्बन को श्रक्षुणण रखा, वहां अखिल राष्ट्रीय भावना इस प्रणाली 
के ग्राधीन न पनप सकी । भ्रोर तभी विष्णुगुप्त चाणक्य का विचार था 
कि पंचायतों की सीमा इतनी रहनी चाहिए कि वे अखिल देशीय शक्ति 

के प्रति उदासीन होकर उसे निर्बल न करें । 
. गांधीवादी पंचायत-राज 

सामाजिक संगठन के इसी श्राधारभूत विरोधाभास को देखते हुए 
गान्धीजी ने ग्राम्य संगठनों और पंचायती व्यवस्था पर जोर दिया था । 
उनके मत में पंचायत-राज ही इन समस्याओं का एकमात्र उत्तर था । 
लोक-सेवक-संघ की नियमावली की भूमिका में उन्होंने लिखा था- “देश 
को सब शहरों भ्रोर कस्बो से ध्यान हटाकर सात लाख गांवों पर ध्यान. 
देना होगा और उनके लिए सामाजिक, नैतिक भौर आथिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त करनी होगी।” वह॒ आधुनिक ढंग के संसदीय राज के विरोधी थे । 
उन्होंने अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' में एक जगह लिखा हे-- ` 
“इंगलेण्ड की इस समय जो हालत है, उसे देखकर तो सचमुच दया 
आती है। मैं ईइवर से मनाता हूं कि वैसी हालत भारत की कभी नहो। 
जिसे श्राप संसदों की जननी कहते हैं, इंगलेण्ड की वह संसद तो वांक और 
वेश्या के समान है। ये दोनों शब्द कड़े हैं, पर उसपर पुरी तरह लाग 
होते हैं 27१ रो 
. उन्होंने एक अन्य स्थान पर लिखा था कि पंचायतों का ग्रायोजन एक 
मीनार की तरह होगा। बुनियाद में ग्राम-पंचायतें होंगी और संगठन ऐसा 
होगा जहां व्यक्ति ग्राम के लिए, ग्राम देश के लिए न्योछावर होने को 


आ) ` (हिन्द खराज्य, पृष्ठ २४, 'सस्ता साहित्य मंडल? से प्रकाशित `. 
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तयार रहा करेंगे । 

ग्रमरीकी सम्वाददाता श्री डि पियरसन से बातचीत करते हुए 
महात्मा गांधी ने कहा था-- 

“भारत में कुल ७ लाख ग्राम हैं। हर ग्राम उसके वासियों द्वारा 
शासित होगा, जहां सबको वोट के श्रधिकार होंगे और इस तरह देश के 
शासन के सम्बन्ध में ४० करोड़ के स्थान पर ७ लाख वोट रह जायंगे । 
ग्राम अपने जिला-शासन का निर्वाचन करेगे भौर जिले राष्ट्रपति का 
निर्वाचन करेगे, जो समस्त देश के शासन का प्रधान तौर पर जिम्मेदार 
होगा ।” 

इन उद्धरणों से प्रकट हो जाता है कि महात्माजी की पंचायत-राज- 
पद्धति संसदीय पद्धति से भिन्न है। पंचायत-पद्धति सच्चा लोकतन्त्र व 
सच्चा स्वराज प्रदान करनेवाली पद्धति है। इस तरह महात्मा गान्धी ने 
पंचायती राज का एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसमें 
ग्राम-स्वावलम्बन के साथ-साथ राष्ट्रीय भावनाओं को पुष्टि का भी संर- 
क्षण हो सकेगा । इसमें तुस्तरीय राज्य का क्रम ग्राम, जिला तथा देशीय 
स्तर प्रस्तावित किया गया है । परन्तु अभी कोई देश इस पद्धति पर पूर्णतः 
भ्रमल करने के लिए तैयार नहीं है । भारत का शासनतन्त्र भ्राज भी 
लगभग वही है, जो भ्रंग्रजो के समय था। इस ग्रवस्था का चित्र खींचते 
हुए श्री मंजूर गली सोस्ता ने अपनी पुस्तक “बापु की वसीयत' में लिखा 

“अंग्रेज गये, लेकिन भंग्रेजियत वाकी है। यूरोप गया, लेकिन यूरोपीय 
सभ्यता वाकी है। जेसा कि हम कह चुके हैं, वापू पश्चिमी सभ्यता को 
पश्चिमी राज से ज्यादा जहरीली और खतरनाक समभते थे। पर जब 
खुद देश की संसदीय सरकार इस सम्यता को फैलाने का जरिया बन गई 
हो, तब इससे बचने का उसके सामने कौन-सा जरिया बाकी रह गया है | . 

पुरानी सभ्यता में धमं के चार चरण माने जाते थे। प्रंग्रेजी राज ने 
अधर्म के चार चरण कायम किये। ये चार चरण थे-पुलिस राज, भ्रदा- 


लत राज, पटवारी राज और अधिकारी राज। लोगों कोआशा थीकि | 


अंग्रेज यहां से जाते समय ग्रपने इन चार चरणों को भी ग्रपने साथ लेते 
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जायंगे, पर वे विरासत में उन्हें कांग्रेस को दे गये हैं ग्रौर गाज कांग्रेस खुद 
इन चारों की पोषक बनी हुई है 1”. 
सर्वोदय-समाज कौ सर्वोदय-योजना में भारत की परम्परानुकूल तथा 
मानव के स्वभावानुरूप पंचायती राज की स्थापना पर जोर दिया गया 
है। परन्तु जितना ध्यान इस ओर दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया 
गया है । हम भ्रोपचारिक लोकराज से इतने प्रभावित हो गये हैं कि उससे 
निकलना भी कठिन-सा प्रतीत होने लगा । परन्तु इस पृष्ठभूमि में देश के 
पुननिर्माण की योजनाग्रं में ग्रामों और ग्रामो के स्वावलम्बन की ओर कम 
ध्यान दिया जाना स्वाभाविक होता है । 
उपरोक्त गान्धीवादी योजना को कार्यरूप में परिणत करने के लिए 
कई समस्याझ्रों पर विचार करने की श्रावश्यकता होगी, यथा--- 
« ग्राम क्या है? 
° क्या तहसील पंचायत की आवद्यकता है? 
* जिला-पंचायत का क्या स्वरूप हो ? 
« इनके स्वावलम्बन के क्या उपाय हों ? 
० कार्य-विभाजन किस प्रकार हो? 
* जिला-शासन के ऊपर शासन का क्या स्वरूप हो ? 


इन्हीं प्रश्‍नों पर इस भूमिका में कुछ विचार रखने का प्रयत्न किय 
गया है । 


A ४2 NAN 


ग्राम तथा पंचायत की परिसीमा " 

पंचायत-राज की इकाई गांव ही होना चाहिए। पर समस्या यह है 

कि गांव किसे कहें ? भारत में पांच व्यक्तियों की जनसंख्या से लेकर ५००० 
की जनसंख्या तक के गांव हैं। ऐसी दशा में जवतक हम ग्राम की जन- 
संख्या के आधार पर कोई एक इकाई निश्चित न कर लें तबतक इस संग- 
ठन का ढांचा बनाना कठिन ही रहेगा। यदि हम भारत के क्षेत्रफल, जन- 
संख्या तथा इसके विचित्रकाय ग्रामों पर एक विहंगम दृष्टि डाले तो ह्म 
हस नतीजे पर पहुंचेगे कि साधारणतया ग्राम की इकाई के लिए एक सहस्र 
जनसंख्या पर्याप्त होगी । इसके लिए कहीं तो हमें कम जनसंख्यावाले कई 
आमों के समूह बनाने पड़ेंगे, भ्रौर कहीं-वहीं पर हमें अ्रधिक जनसंख्यावाले 
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ग्रामों को कुछ खण्डो में बांटना पडेगा और इसमें भौगोलिक परिस्थितियों 
का भी विचार रखना पड़ेगा । इस प्रकार पांच इकाइयों को मिलकर 
एक पंचायती क्षेत्र का निर्माण करना उचित होगा। ग्रभी तक तो पंचायत- 
क्षेत्र के सभी वयस्क मतदान करके एक-एक प्रबन्ध-समिति चुनते हैं । 
इस समिति के सदस्यों की संख्या हर राज्य में भिन्न है। चुनाव हाथ उठा- 
कर होता है। मतदान की इस पद्धति पर बड़ा मतभेद है। इससे मतदान 
की स्वतन्त्रता में बाधा पड़ने की सम्भावना रहती है । अधिकांश लोग गुप्त 
मतदान के पक्ष में हैं । 
पंच कंसे हों ? 

पंचायतों में जहां यह आवश्यक है कि रचनात्मक प्रवृत्तियोंवाले लोग 
पंच बनें,वहां यह भी आवश्यक है कि वे क्षेत्र के भिन्न-भिन्न ग्रामों का भली 
प्रकार प्रतिनिधान कर सके । अतः यही ठीक होगा कि प्रत्येक ग्राम-क्षेत्र 
से पांच-पांच पंच चुने जायं और फिर वे अपना प्रधान चुन लै । साधारण- 
तया यह चुनाव सर्वेसम्मति से होना चाहिए । इसके अतिरिक्त पंचायती 
चुनाव दलबन्दी के भ्राधार पर नहीं होना चाहिए । मत प्राप्त करने के लिए 
पंचायत की सदस्यता के लिए रचनात्मक कार्य एक आवश्यक शर्त होनी 
चाहिए । 

पंचायतों के कतव्य तथा अधिकार 

इस प्रकार संगठित ग्राम-पंचायत को पपने क्षेत्र में छोटे पेमाने पर 
शासन के अधिकार देना ठाक होगा। 

अब यह देखना है कि पंचायतों के कार्यक्षेत्र में किन-किन बातों . 
को लिया जा सकता है। साधारणतया इस क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य 
रखने चाहिए | 

. १. शिक्षा (प्रारम्भिक तथा प्रौढ साक्षरता) 

२. स्वास्थ्य 

*३. सहकारी व्यापार 

४. वन-प्रबन्ध 

५. पथ-निर्माण 

६. खाद 
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७. कर-वसूली 
८. च्याय 
९. विविध 
शिक्षा 
सामाजिक जीवन में शिक्षा के महत्व को किसी प्रकार कम नहीं किया 
जा सकता । यह सब मानते हैं कि शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था हमारी 
आवश्ककताझों तथा परिस्थितियों के ग्रनुकल नहीं है। खासकर देहातों 
के लिए यह बात भ्रौर भ्रधिक लागू होती है। ग्रामों में शिक्षा की 
उचित व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा का प्रबन्ध वहीं के 
लोगों के हाथ में हो । इसलिए इस स्तर पर शिक्षा पंचायतों के नियन्त्रण 
में रहनी चाहिए । यह शिक्षा कृषि तथा ग्रामोद्योगों की तरफ रुचि उत्पन्न 
करनेवाली, आकर्षक, सबके लिए सुलभ और स्वावलम्बन की भावनाएं 
पैदा करनेवाली होनी चाहिए । 2 
यह पहले कहा जा चुका है कि प्रारम्भिक ग्राम की जनसंख्या लग-. 
भग १००० होनी चाहिए । हर प्रारम्भिक ग्राम में एक प्राथमिक पाठ- 
झाला होनी चाहिए । पाठशाला में बालक-बालिकाग्नों को साथ-साथ शिक्षा 
दी जानी चाहिए । ऐसी हर पाठशाला में छात्रों की संख्या लगभग १०० 
होगी । इसके लिए पाठशाला में दो प्रव्यापक होने चाहिए । भ्रघ्या- 
पको में एक पुरुष ओर एक स्त्री होनी चाहिए। साधारणतया इन 
पाठशालाओं के अध्यापकों के तबादले नहीं होने चाहिए । यदि तबादला 
ठीक भी समझा जाय तो वह पंचायत-क्षेत्र के अन्दर ही होना चाहिए! 
जहांतक सम्भव हो, ग्रव्यापक पंचायत-क्षेत्र के ही होने चाहिए । 
पाठशाला के साथ ही एक कृषि-कषेत्र होना चाहिए । यह लगभग दस 
एकड़ का होना चाहिए । जहां कृषि-क्षेत्र स्थापित न किये जा सके (जैसे 
नागरिक क्षेत्रों में), वहां दुसरे घरेलू उद्योगों की शिक्षा का प्रबन्ध होना 
चाहिए। पाठ्यक्रम स्थानीय भ्रावश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए । 
_शिक्षा-पण्डित भले ही कुछ भी कहें, परन्तु ग्रामों की भ्रावर्यकता 
को मांग तो यही है कि प्रारम्भिक स्तर पर रचनात्मक ढंग से अक्षर-ज्ञान 


गणित, भूगोल, विज्ञान, इतिहास तथा संस्कृत का प्रारम्भिक ज्ञान ही 
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पर्याप्त होगा । पाठशाला का. कृषि-क्षेत्र इस प्रकार केवल कृषि-कार्य को 
ही प्रोत्साहित नहीं करेगा, अपितु वह छात्रों की रचनात्मक वृत्तियों को 
भी जाप्रत तथा उन्नत करेगा । 

कुषि-क्षेत्र के साथ छोटी-सी गौशाला, एक बगीचा तथा एक पौधों की 
नरसरी भी होनी चाहिए । ग्रध्यापकों तथा अन्य कमंचारियों को महंगाई- 
भत्ते की जगह पैदावार का कुछ भाग दिया जा सकता है और इस प्रकार 
नकदी में दिये जानेवाले वेतन को और कम रखा जा सकता है। पैदावार 
को ग्रामीण सहकारी सभा द्वारा मण्डियो में पहुंचाया जा सकता है । ऐसे 
कुपि-क्षेत्रो की आय का संक्षिप्त ग्रनुमान इस प्रकार किया जा सकता है--- 


सद ` क्षेत्रफल ग्राय 
ग्रनाज ५ एकड़ ३२०० रु० 
आलू अथवा अन्य कमाई- 
वाली पैदावारें २ 11 २६०० ,, 
बागीचा २८ १००० ,, 
; सब्जी ने 27 ८ २०० ,॥ 


७००० रुपये 

पंचायत-क्षेत्र के पांचों विद्यालयों से इस प्रकार होनेवाली श्राय 
३५,००० रुपये के लगभग होगी । ऊपर की तालिका में घास तथा भूसे 
आदि की गिनती नहीं की गई है, क्योंकि यह बैलों तथा गौशाला के पशुझरों 
की खुराक के रूप में इस्तेमाल कर लिया जायगा । 

इन पाठशालाग्रों की विशेषता यह होगी कि छात्रों को पुस्तक तथा 
स्टेशनरी आदि की पंचायते ही देंगी । पंचायत के प्रधान कार्यालय के स्थात 
पर दो माध्यमिक (सेकण्डरी) पाठशालाएं होनी चाहिए, एक बालकों के 
लिए, दूसरी बालिकाओं के लिए। बालकों के विद्यालय के साथ कृषिक्षेत्र 
होगा भौर बालिकाओं के विद्यालय के साथ कातने,-बुनने आदि के केन्द्र ।. 
इस तरह पंचायत-क्षेत्र में दो माध्यमिक पाठझ्ालाएं भ्रोर पांच प्राथमिक 
पाठशालाएं होंगी । : 

यदि निम्न तालिका के ग्राधार पर एक प्राथमिक पाठशाला का. _ 
वाषिक व्यंय ४३८० रुपया मान लिया जाय तो पांच पाठशालाभ्नों का 
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व्यय लगभग २२,००० रुपया होगा, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार 


हो सकता है-- | | 


सद व्यय 

२ अध्यापक १८०० रु० 
(वेतन ५० रु०--२५ रु०) 

२ चपरासी 
(वेतन ४५ रुपया) १०८० ;;, 
पुस्तकं तथा स्टेशनरी १००० „ 
बेल, भ्रोजार तथा घास आदि ५०० ,, 

४३८० रुपये 


यह अनुमान वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार है। भ्रनाज के सस्ते 
होने पर इसमें और कमी भ्रा सकती है। स्पष्ट है कि प्रारम्भिक शिक्षा 
पर जो व्यय होग।, वह इन क्ृषि-क्षेत्रों की आय में से ही निकल सकेगा । 
यह केवल शिक्षा की बात है । पंचायत को ग्राय-व्यय पर विस्तार से आगे 
विचार किया जायगा । इन पाठशालां के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा 
याठ्य-पुस्तकं तैयार करनी होंगी । 

प्रोढ़ शिक्षा का कायं भी यही पाठशालाएं करेंगी । पर यह काय 
इतना जटिल तथा बड़ा है कि निश्चित योजना के बिना इसमें भ्रागे नहीं 
बढ़ा जा सकता। पंचायती शिक्षा-योजना के शुरू होने के बाद ही इस 
कार्ये की शुरूआत की जा सकती है। 

' श्रोढ़ शिक्षा के लिए उपयुक्त पुस्तक से ग्रक्षर-ज्ञान के साथ-साथ 
गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, भ्र्थंशास्त्र, नागरिक शास्त्र, कृषि, 
समाजशास्त्र, सदाचार आदि सभी विषयों की प्रारम्भिक शिक्षा दी जा 
सके । ऐसी पुस्तके रोचक तो होनी ही चाहिए, साथ ही वे उपयोगी ज्ञान 
भी प्रदान करनेवाली होनी चाहिए । 

जब बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तब इनमें योन-मावनाएं 
जगती हैं। भ्रतः १२ वर्ष से लेकर १८ वर्ष तक सह-शिक्षा उचित नहीं 
होगी । प्रारम्भिक शिक्षा के बाद बालक-बालिकाम्रों के ग्रलग-प्रलग शिक्षण 
का प्रबन्ध होना ही उचित होगा। इन पाठशालां में छात्रों के भविष्य | 
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का ध्यान रखते हुए उसीके भ्रनुसार उपयुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। 
इसके श्रतिरिक्त ये पाठशालाएं कई ग्रामोपयोगी कायं भी करेंगी । हर 
बाल-पाठशाला में एक छोटी-सी वकंशाप होगी, जहां विद्यार्थियों को तो 
प्रशिक्षण मिलेगा ही, साथ ही उसमें ग्रामवासियों के लिए उपयोगी झोजार 
भ्रादि भी तैयार किये जा सकेगे। इसी प्रकार विद्यालयों के खेत भी एक 
प्रकार के ऐसे प्रायोगिक खेत होंगे, जहां उन्नत बीजों भ्रोर फसलों से 
सम्बन्धित प्रयोग किये जायंगे । 
स्वास्थ्य 

देहातों में स्वास्थ्य को समस्या बड़ी कठिन और उलभी हुई है । इस 
समस्या के कई पहलू हैं । सबसे पहली बात यह है कि देहातों में चिकि- 
त्सालय नहीं के बराबर हैं। दूसरी बात चिकित्सा-पद्धति की है । देश में 
कई चिकित्सा-पद्धतियां प्रचलित हैं, जेसे ऐलोपेथी, होमियोपथी, म्रायु- 
वेदिक, यूनानी आदि । तीसरी बड़ी बात देहातों में जन-स्वास्थ्य की है । 

जहांतक चिकित्सालयों की कमी का प्रश्‍न है, उसके बारे में भ्रब यह 
सवंसम्मत स्पष्ट मत है कि गांवों में चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाई जानी 
चाहिए! हर गांव में कम-से-कम एक छोटा ग्रोषघालय अवश्य होना 
चाहिए। [ 

चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों का प्रश्‍न अधिक टेढ़ा है । इसमें 
कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि विभिन्न पद्धतियों में सामंजस्य 
स्थापित किया जाय । प्रत्येक चिकित्सक को सभी पद्धतियों के सामान्य- 
ज्ञान के ग्रतिरिक्त एक पद्धति का विशेष ज्ञान भ्रवश्य होना चाहिए । 
ग्राम-चिकित्सालय का भ्रध्यक्ष एक वेद्य होना चाहिए, जिसे एलोपेथी का 
प्रारम्भिक ज्ञान भ्रवश्य हो । पंचायत-केन्द्र में एक एलोपेथिक श्रोषषालय 
होना चाहिए । केन्द्रीय झौषधालयों के चिकित्सकों को आयुर्वेदिक तथा 
यूनानी पद्धतियों का सामान्य ज्ञान भी भ्रवदय होना चाहिए। 

देहातों में जन-स्वास्थ्य की रक्षा का भी कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है । 
यह कायं ग्राम-भ्रौषघालयों के सुपुदे होना चाहिए। श्रौषघालयों के भ्रध्यक्ष 
गांव में जन-स्वास्थ्योपयोगी जानकारी का प्रसार करेंगे । इसके भ्रतिरिक्त 
वे पंचायतों के पदाधिकारियों को इस सम्बन्ध में उपयोगी सलाह भी देंगे 
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पंचायत-स्तर पर यह सारी व्यवस्था पंचायत के श्रधीन ही होनी 


चाहिए । 

पंचायती स्वास्थ्यशाला के व्यय का अनुमान इस प्रकार है-- 
मद व्यय 
एकवेद्य (८० रु० मासिक) ९६० रु० 
एक मिडवाइफ (७० रु० मासिक) ८४० 0) 
एक कम्पाउंडर (६० रु० मासिक) ७२० ,, 
एक चपरासी (६० २० मासिक) oy 
दवाइयां भ्रादि १००० ,, 
४००० रुपया 
सहकारी व्यापार 


हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में व्यापारी का स्थान बड़ा मह- 
'त्वपूर्ण है व्यापारी पर एक बड़ा सामाजिक उत्तरदायित्व है । वह समाज 
की बड़ी आवश्यक सेवा करता है। लेकिन यह बात सिद्धान्त के रूप में 
तो ठीक हो सकती है, पर वास्तव में ऐसी नहीं है । आजकल व्यापारी का 
एकमात्र उद्देश्य अधिक-से-अधिक मुनाफा कमाना रह गया है। मुनाफा 
लेने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि वह इसके लिए सामान्यतः निन्दनीय 
समे जानेवाले कार्यो में बिना किसी झिझक के लीन हो जाता है। 
सामान्य व्यापारी भ्राज मुनाफाखोरी, घूंसखोरी तथा चोर-बाजारी भ्रादि 
का प्रतीक माना जाने लगा है। गांवों में व्यापारी एक और वडा काम 
भी करता है । वह गांव का महाजन भी होता है। अपनी ्राथिक स्थिति 
का लाभ उठाकर वह निर्धन ग्रामीणों का निःशंक शोषण करता है। देहा- 
तियों को जब घन की आवश्यकता पड़ती है तो उनकी भ्रावरयकता और 
अज्ञान का लाभ उठाकर व्यापारी उन्हें मनचाहे दरों पर कर्ज देता है। . 
व्याज इतनी तेजी से बढ़ता है कि भ्रपनी सीमित आय के कारण सामान्य 
देहाती के लिए छोटे-से-छोटे कजं को चुका देना भी असम्भव-सा हो 
जाता है। 
, इस समस्या का उपाय सहकारी आन्दोलन है। गांवों में बहुउद्देशीय 
सहकारी समितियां स्थापित की जानी चाहिए । पर इस योजना के भ्रन्त- 
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यत बनी इस प्रकार की समितियों का उद्देश्य व्यापारी को समाप्त करना 
नहीं होगा । इनका उद्देश्य होगा व्यापारी, उत्पादक भर उपभोक्ता के 
पारस्परिक सम्बन्धों को सुधारना । इसके लिए हर पंचायत-क्षेत्र में एक 
बहुद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना होनी चाहिए । क्षेत्र के सभी उत्पा- 
दक और व्यापारिक परिवार इस समिति के सदस्य होंगे । क्षेत्र क समस्त 
व्यापार, उपज का मण्डियों में ले जाना, दैनिक आवश्यकता के पदार्थों की 
क्षेत्र में उपलब्धि, धन का आदान-प्रदान तथा इसका जमा करना और 
कम व्याज पर कर्ज देना, ये सभी कायं इन्हीं समितियों के द्वारा किये 
जाने चाहिए । इस व्यवस्था के अन्तगंत व्यापारी सहकारी सभा के ग्रधीन 
उसके एजेण्ट के रूप में कार्य करेगा । हर गांव में इस प्रकार का कम-से- 
'कम एक व्यापारी होगा। सभा उसे विक्रय के लिए माल देगी । वह 
निश्चित तथा निर्धारित मूल्य पर माल की बिक्री करेगा । सहकारी समिति 
इस प्रकार के व्यापारियों की संख्या बढ़ा सकती है। व्यापारी को एक 
निश्चित कमीशन दिया जायगा। इस प्रकार भारत में व्यापार की एक 
'नई पद्धति का उदय होगा, जो सारे संसार के लिए दशं होगी । 
एक पंचायत-क्षेत्र में ऐसी एक ही बहुउद्देशीय सहकारी समिति होनी 
चाहिए। समिति पर पंचायत का सामान्य नियन्त्रण तथा निरीक्षण रहना 
चाहिए । लेकिन समिति की कायं-कुशलता श्रौर सफलता के लिए यह 
आवश्यक है कि उसके कमंचारी ईमानदार, कुशल तथा योग्य हों। सह- 
कारी समिति के मन्त्री का वेतन उचित होना चाहिए । यदि यही मन्त्री 
'पंच्रायत का कार्य भी सम्भाल ले, तो उसका आधा वेतन पंचायत देगी । 
इस प्रकार की बहुदद शीय सहकारी समिति के आय-व्यय का एक 
“सामान्य बजट सम्भव नहीं है, क्योंकि भिन्न-भिन्न स्थानों तथा भिन्न-भिन्न 
दशाओं में समितियों की श्राय भी भिन्न-भिन्न होगी । परन्तु इस बजट का 
एक साधारण चित्र ग्रवश्य दिया जा सकता है, जिससे ऐसी सहकारी संस्था 
“की आथिक सम्भावनाओ्रों की कल्पना की जा सकती है। | 
यदि सहकारी संस्था का प्रत्येक भ्रंश (दोयर.) १०० रुपये का हो 
-अआओर उसका २० प्रतिशत प्रार्थना-पत्र के साथ लिया जाय, प्रौर यदि 
१००० भ्रंश बिक जायं तो सहकारी संस्था .का मूलघन २५,००० रुपया 
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होगा । इस घन से संस्था के सब काम चल सकते हैं । सम्भावित आय यह्‌ 
हो सकती है-- 
सहकारी समिति की सम्भावित भराय 
१. आयात, निर्यात तथा थोक व्यापार से 
६। प्रतिशत मुनाफा 
एक लाख रुपये के सम्भावित कारोबार पर ६०५० २० 
२. भ्रामदनी देनेवाली पैदावार तथा उद्योग- 


धन्धों की उपज के व्यापार से भ्राय ६००० ,, 
३. ऋण पर ब्याज ६०० ,, 


४. संस्था की ग्रपनी सहकारी औद्योगिक 
संस्थाम्नों तथा सहकारी खेतों व बगीचों 


की उपज ००० १००० ,, 
१३,८५० रुपये 
समिति का सम्भावित व्यय 
१. मन्त्री (२०० रु० मासिक वेतन) २४०० ० 
२. कलक ( ७° )) 77 11 ) ९६० ,, 
३. २ चपरासी ( ४० २० प्रति चपरासी 
मासिक वेतन) ९६० ,, 
' ४, स्टोरकीपर ( ६० २० मासिक वेतन) ७२० ,, 
४ विक्रेता (RG i) ७२० ,, 
६. स्टेशनरी व फर्नीचर भ्रादि २००० ,, 
७. भागीदारों का लाभ १० प्रतिशत २५०० „ 
८. रिजवें फण्ड (महत्तम मात्रा २०,००० ₹०) १००० ,, 
९, सहायक कोष १००० ,, 
१२,२६० रुपये 


उपरोक्त बजट से प्रकट हे कि सब लाभों तथा कोषों भादि का प्राव- 
घान करने के बाद ९९० रुपये की बचत रह जाती है। यह बचत ग्राम- 
सुधार के कायें के लिए पंचायत को दी जा सकती है। यदि एक तहसील 
में इस प्रकार की लगभग दस सभाएं हों आर जिले में साठ सभाएं हों,. 





१) 
| 
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तो जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक के पास इन सभाझओं की ग्रमानतों के 
रूप में प्रति वर्ष ६०,००० रुपया आयेगा आर सुरक्षित कोष पुरा हो जाने 
पर कुल रुपया १२ लाख होगा । 

ये अन्दाज कम ही रखे गए हँ, ताकि यह ग्रन्दाजा औसतन ठीक .. 
रहे । यह अ्रन्दाज काल्पनिक नहीं है । लेखक ने ऐसी सभाएं देखी हैं, जो 
१०० प्रतिशत मुनाफा बांटकर और लगभग १००० रुपया वाषिक 
दान देने के बाद भी ५ वर्ष में ५०,००० रुपया जमा कर सकी हैं । 
लेखक का विश्वास है कि ऐसी सहकारी सभाझ्रों को औसत ग्राय इससे 
दुगनी होगी । 

वन-प्रबध 

वनों के महत्व और उपयोगिता से हमारे देशवासी प्राचीन काल से 
परिचित रहे हैं । व्यर्थ पेड़ काटना श्रथवा उसे नुकसान पहुंचाना आज 
भी बुरा समझा: जाता है। पेड़ लगाना हमारे यहां सदा से एक पवित्र 
कार्य माना गया है । हमारे यहां प्राचीन काल से सावंजनिक मार्गों के दोनों 
झोर छायादार पेड़ लगाने की प्रथा चली आ रही है। 

पर क्रमिक तथा वैज्ञानिक रूप से भारत में वन-उद्योग शुरू करने का 
श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है। अंग्रेजी शासन-काल में देश में एक नियमित 
वन-विभाग का निर्माण किया गया। वनों को पांच श्रेणियों में विभक्त किया 
गया-- 
सुरक्षित (रिजवंड) । 
सीमांकित (डिमाकटेड) । 
संरक्षित (प्रोटेक्टेड) । 
खुले (श्रनप्रोटेक्टेड) । 
ग्राम्य या देहाती वन (विसेज-फोरेस्ट्स) । 

अन्तिम वर्गीकरण (ग्राम्य ग्रथवा देहाती वन) भ्रपेक्षाकृत नया है । इस 
प्रकार का वर्गीकरण देश के वनों की रक्षा, उनके विकास ओर विस्तार में 
बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है । Fe 

लेकिन इस प्रकार के वन-प्रबन्ध का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें _ 
मनुष्य की सामान्य झावश्यकताओं की ग्रवहेलना-सी की गई है । कई 
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जगहो पर तो मनुष्य चाहे लकडी के लिए.तरसता रहे या उसे उनसे 
केसी भी हानि क्यों न पहुंचे, पर वनों की रक्षा की जाती है, तो कई 
जगहों पर वनों की उपयोगिता की ओर से आंख मूंदकर वनों को नष्ट होने 
दिया जाता है। ' 

पंचायत-राज की सबसे बड़ी बात उसका मानवीय दृष्टिकोण हे । 
इसके हर विभाग का संचालन इस दृष्टि से किया जाता है कि उससे 
अ्रधिकतम मनुष्यों का हित हो । वनों के प्रवंघ में भी इसी मानवीय दृष्टि- 
कोण को रखना होगा । इसका परिणाम यह होगा कि जहां भ्राज सामान्य 
ग्रामीण वनों को सरकारी सम्पत्ति समकता है और उनकी उपेक्षा करता 
है, वहां पंचायती प्रबन्ध के अन्तर्गत प्रत्येक पेड को ग्रामीण अपनी सम्पत्ति 
समझने लगेगा । यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी सम्पत्ति को 
नष्ट नहीं करता है। वनों पर यह बात पुरी तरह से लागू होती है । 
बनों के प्रबन्ध की पद्धति को बदलकर देश के करोड़ों देहातियों का उनके 
प्रति वर्तमान दृष्टिकोण बदला जा सकता है। इसके लिए वनों का वर्गीकरण 
फिर से करना होगा। भ्रपनी सुविधा के लिए हम वनों का वर्गीकरण इस 
प्रकार कर सकते है-- 
[ १. संरक्षित वन । 
_ *» २. पंचायती वन। 

वे वन, जो गांव से काफी दुर ग्रौर ऐसे स्थानों पर, जहां खेती-बाड़ी 
करना सुगम न हो, स्थित हैं, संरक्षित वन होंगे । शेष सभी वन पंचायती 
वन होंगे । पंचायती वनों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटा जा 
सकता है-- 

१. इमारती लकड़ी के वन । 

२. इंधन तथा घांस के चन। 

३. खेती-बाड़ी की रक्षा तथा वृद्धि के लिए उगाये गए वन । 
संरक्षित वन सीधे वन-विभाग के नियन्त्रण में रहँगे । शेष सभी वनों 
_ को, जोग्रामों के निकट स्थित हैं, पंचायती वन करार दिया जा सकता है, 


भोर तब उनका प्रवन्ध पंचायत ही करेंगी । किन्तु इन वनों का प्रबन्ध भी - 


2 ` वन-विभाग की मन्त्रणा तथा उसकी योजना के अनुसार ही करना होगा । . 


७; i 
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॥ ७३७.) पै 
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पंचायती वनों के कमचारी इस प्रकार होंगे--हर पंचायत के विस्तार के 
अनुसार वनज्ञ (फोरेस्टर) तथा वनरक्षक (फोरेस्ट गाड); तहसील के 
स्तर पर तहसील-पंचायत के ग्रधीन श्रथवा राज्य शासन के अधीन एक 
फोरेस्ट रंजर होगा, जो पंचायतों को उपयोगी सलाह-मशविरा देगा । इस 
प्रकार का पंचायती प्रवन्ध पूर्णतः वैज्ञानिक होगा, पर इसमें वनों से होनेवाली 
आय पंचायतों को जायगी, ओर उनपर होनेवाले व्यय का भार भी उन्ही- 
पर पड़ेगा। ऐसे पंचायती वनों को हर ग्रामीण अपना समभेगा ग्रौर उनकी 
उचित रक्षा भी करेगा । 

वनों को इस सम्पदा का दुरुपयोग नहीं किया जायगा । उनका प्रवन्ध 
एक निश्चित योजना के भ्रनुसार होगा । हां, यह अवश्य है कि पंचायतें 
अपने क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकता का भी ध्यान रखेंगी । पंचायतें 
वन-उपज के विक्रय तथा उपयोग-सम्बन्धी नियम बनायंगी । इसकी 
आय पंचायत-कोष में जायगी। सारे देश के लिए उपयुक्त योजना बनाकर 
उसके अनुसार कार्य किया जाय तो कुछ हो वर्षों में इर ग्राम अपनी 
वन-सम्बन्धी भ्रावद्यकताग्ों के बारे में पूर्णतः आत्म-निर्भर हो जायगा । 

पथ-निर्माण 


हमारे देहातों की एक बडी कमी यह है कि उनमें आवागमन के, ह 


साधनों का कोई उचित. प्रबन्ध नहीं है । अधिकतर गांवों तक पहुंचने के 
लिए सुविधाजनक सड़कों का श्रभाव है । पक्की सड़क भ्रामतोर पर 
नगरों को ही भ्रापस में मिलाती हे--अ्रक्सर देहात इनसे बचे रहते हुँ । 
वर्षा में तो देहाती इलाकों में जाना श्रौर भी कठिन हो जाता है । इसलिए 
पंचायतों का एक बड़ा कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में मा्गे-निर्माण का कार्य होना 
चाहिए । देश-भर में ऐसी सड़कों का जाल-सा बिछ जाना चाहिए कि वे 
देश के लाखों गांवों तक पहुंच सकें और उनका देश के जन-जीवन से सजीव 
सम्बन्ध स्थापित कर सके । 

मोटे तोर पर इस कार्य को इस तरह से किया जा सकता है कि हर 


पंचायत-केन्द्र तक पक्की सड़क अभ्रवर्य जाय । इस सड़क का निर्माण. 
. पंचायतों के सहयोग से राज्य-सरकारों को करना चाहिए । हर ग्राम तक | 


ऐसी सड़क होनी चाहिए कि वह बारहों मास बेलगाड़ियों, घोड़ों तथा 


Es 
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खच्चरों के चलने लायक बनी रहे । छोटे-छोटे गांवों से लेकर पंचायत- 
केन्द्रों तथा पकक्रो सड़कों (राजमार्गों) तक सड़क बनाने का काय पूणत 
पंचायतों को दिया जा सकता है। इन सड़कों की मरम्मत का कार्ये भी 
पंचायतों के ही सुपुदे होना चाहिए । 

पर मुख्य समस्या यह है कि पंचायतों की आथिक स्थिति ऐसी नहीं 
है कि वे सड़कों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत के कार्य को पुरा कर सक । 
उनके पास इतना घन नहीं है कि वे मजदूरी देकर इस कार्य को करा सके । 
इसका एकमात्र हल है श्रमदान तथा श्रम-शुल्क । पंचायती क्षेत्र में रहने- 
वाला प्रत्येक स्वस्थ वयस्क एक निरिचत मात्रा में श्रपना श्रम मार्गों के निर्माण 
में बिना किसी मजदूरी के लगाये। सड़कों के निर्माण में लगनेवाले सामान 
तथा औजार पंचायत के ही होंगे । 

इसके अतिरिक्त पंचायतों द्वारा लगाये गए करों का कुछ भाग भी 
इस कायं में लगाया जा सकता है । इस कायं के लिए सरकार से कुछ 
अनुदान भी प्राप्त किये जा सकते हैं। पर कर लगाने के सम्बन्ध में 
यह बात व्यान में रखनी होगी कि न तो ग्रामवासी भ्रधिक कर दे 
ही सकते हैं और न इस प्रकार से प्राप्त की गई रकम पर्याप्त ही हो 
सकती है । 

फिर मार्ग-निर्माण के लिए कुछ वेतनिक कर्मचारी भी रखने होंगे । 
उनके वेतन तथा संख्या का ग्रनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता 


है-- 
सद व्यय 
` एक श्रोवरसियर ६० रु० वेतन+- ३० २० भत्ता १०८० ₹० 
एक चपरासी २० २० वेतन+- २० रु० भत्ता ४८० 


वेतनिक कारीगर २५५० ,, 
सामान प्रादि (वाषिक) १००० ,, 
५१४० रुपये 


इस खर्च का अधिकांश भाग तो पंचायतों के बजट से ही प्राप्त किया 
जायगा, पर इसके लिए निम्नलिखित अतिरिक्त साधनों का भी उपयोग 
किया जा सकता है 
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१. इस कार्य के लिए मन्दिरों तथा अन्य सार्वजनिक तथा धर्मार्थ 

संस्थाओं से कुछ वाषिक सहायता ली जा सकती है। इस स्रोत से लगभग 
१००० रुपये साल की श्राय हो सकती है । पर यह भ्राय सभी इलाकों में 

बरावर नहीं होगी । 

२. पंचायत-क्षेत्र में रहनेवालों से इस कायं के लिए विशेष दान लिये 
जा सकते हैं । 

३. जो लोग श्रमदान न करें, उनसे बदले में नकद रकम ली जाय । 
-यह रकम किये जा सकनेवाले कार्य के भ्रनुपात में होनी चाहिए । 

इस कार्य के लिए ली गई सरकारी रकम तथा अन्य प्रकार से प्राप्त 
रकम से एक विशेष कोष की स्थापना की जा सैकती है। यह कोष पंचा- 
यत तथा पंचायत ओवरसियर के नियन्त्रण में रहेगा । पंचायत के वाषिक 
बजट में ऐसे कार्यों के लिए विशेष प्रावधान रखा जायगा । 

इस प्रकार इन साधनों से प्राप्त आय तथा जनता के सक्रिय सहयोग से 
'थोड़े ही काल में ग्राम-ग्राम तक सड़कें पहुंच जायंगी और ग्रामो को उन्नति 
का एक नया मार्ग खुल जायगा । 

खाद्य - 

दूसरे विदव-युद्ध के आरम्भ तक हमारा देश अन्त के उत्पादन में न 
केवल स्वावलम्बी ही था, बल्कि वह लाखों मन भ्रनाज का निर्यात भी 
.करता था। ऐसी दक्षा में भारत में खाद्य-पदार्थों के उत्पादन आर उसके 
उत्पादको की समस्याओं की ओर कम लोगों का ध्यान गया था । पर 
"द्वितीय विशव-युद्ध के आरम्भ होने के बाद यह समस्या पुरी भयंकरता के 
साथ अचानक हमारे सामने झाई। उसके वाद से यह समस्या वसी ही 
विकट बनी रही है। देश के विभाजन के बाद यह और अधिक गम्भीर 
हो गई। 

पिछले अनुभव के आधार पर तथा वर्तमान समस्याग्रो के सामने यह 
उचित होगा कि हम भविष्य के प्रति सावधान रहें । इसके लिए दो बातों 
'पर ध्यान देना होगा-- 

१. देश में खाद्य-पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जाय । 

२. मूल्य उचित स्तर पर रखा जाय । 
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. पंचायत-राज का ध्येय यह है कि पंचायत-द्षेत्र में पूणे श्रात्म-निर्भेरता 
प्राप्त की जाय । इस दृष्टि से खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ग्रात्म-चिर्भर 
होना पंचायतराज को पूर्ण सफलता के लिए आवश्यक है । पर इसमें 
मौलिक घारणा यह है कि पंचायतराज में हर समस्या को, जहांतक सम्भव 
हो, ग्राम के दृष्टिकोण से ही सुलझाने की कोशिश को जाती है । इसलिए 
इस प्रश्न को भी इसी दृष्टिकोण से लेना होगा । 

इस समस्या को पूर्ण रूप से हल करने के लिए हर पंचायत को अपने 
क्षेत्र से ग्रावर्यक जानकारी प्राप्त करनी होगी । जानकारी के इन आंकड़ों 
को एकत्रित करने के लिए हर पंचायत को इस कायं के लिए एक उपयुक्त 
कर्मचारी नियुक्त करना होगा यह कमंचारी पंचायत-क्षेत्र की जनसंख्या, 
, व्यक्तियों के व्यवसायों तथा पेशों के भ्रतिरिक्त क्षेत्र की कृषि के भी व्योरे- 
वार आंकड़े एकत्र करेगा । इसमें अनाज की कमी-वेशी गौर कुषि-योग्य 
भूमि का विवरण भी होगा। इन श्रांकड़ों से प्राप्त जानकारी के आधार 
पर पंचायतों को बंजर भूमि को कार्त में लाने के लिए समुचित अधिकार 
दिय जा सकते हैं । 
फिर इसी जानकारी के आघार पर पंचायत अपने-श्रपने क्षेत्र में कृषि 
को उन्नत करने तथा उपज बढ़ाने की योजनाएं तैयार करेंगी। वे कृषकों के 
लिए खाद तथा अच्छे बीज व भ्रोजार उपलब्ध करेंगी तथा उन्हें उचित 
मन्त्रणा भी देंगी । _ 
किसान से सीधा सम्बन्ध होने के कारण पंचायत उनकी सभी सम- 
स्या्नों से परिचित होती हैं श्नौर यदि उन्हें पर्याप्त ग्रधिकार दे दिये जाय 
तो वे उसकी समस्याश्रों का हल भी निकाल सकती हैं। 
वहुद्द शयीय सहकारी समितियां इस समस्या के हल में बड़ी उपयोगी 
सिद्ध हो सकती हैं । पंचायत कृषि में सहकारिता को प्रोत्साहन दें। ग्राम 
की सारी कृषि-भूमि पर क्षि-कार्य इस प्रकार वनाई गई सहकारी समि- 
तियों द्वारा किया जाय। सभी कृषक मिलकर कार्ये करें। उपज बहुद्दे यीय 
सहकारी समिति को वेच दी जाय। गांव की समस्त भूमि की माल- 
गुजारी तथा अन्य करों का भुगतान इसी रकम से इकट्टा कर दिया जाय । 
फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमि के अनुसार उसका हिस्सा दे दिया 
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जायगा । इस व्यवस्था का एक दूसरा परिणाम यह होगा कि भूमि का 
छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटना रुक जायगा । इसके भ्रतिरिक्‍त सारी भूमि, 
काइत तथा विक्री के सामूहिक रूप से किये जाने से जहां एक तरफ खर्चे 
में कमी और उपज में बढ़ोतरी होगी, वहां सारे-के-सारे ग्राम के लिए 
योजना बनाना भी आसान हो जायगा । इसी आधार पर विभिन्‍न पंचायत- 
क्षेत्रों, तहसीलों, जिलों तथा राज्यों के प्रयत्नो में समन्वय भी स्थापित 
किया जा सकेगा । 
कर-वसूली 

पंचायत-क्षेत्रों में कर लगाने की समस्या भी बडी उलभनपुर्ण है । 
आजकल ग्रामीणों पर कर का बोझ बहुत अधिक है। वे कई प्रत्यक्ष तथा ' 
अप्रत्यक्ष कर देते हँ । साथ ही कर लगाने की पद्धति भी इतनी जटिल है 
कि करदाता को करों के बदले में प्राप्त सुविधाओं का अनुभव ही नहीं 
होता । वैसे भी म्यूनिसिपल कर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर तथा राज्य व केन्द्र 
के करों का बोझ उन्हींपर पड़ता है। परन्तु जब वे देखते हैं कि उन करों 
द्वारा प्राप्त धन का सबसे ग्रधिक भाग शहरी जनता पर ही व्यय हो जाता 
है, तो यह स्वाभाविक है कि उन्हें बुरा लगता है। पंचायत-राज का ध्येय 
यह है कि ग्रामीण करों की एक ऐसी पद्धति का निर्माण किया जाय, 
जिसका प्रबन्ध पुर्णतः ग्रामीणों के हाथ में हो और वे अपने हितों की 
सुरक्षा स्वयं करें । यह कर लगाने की पद्धति केन्द्र तथा राज्य के करों में 
कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी । परन्तु यह पद्धति जिला, तहसील तथा नाग- 
रिक स्तर पर दोहरे करों को नहीं रहने देगी । इससे ग्रामीणों के मन में 
आशा तथा स्वावलम्बन के भाव उत्पन्न होंगे । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सफाई 
ग्रादि के नाम पर जो कर लगाये जाते हैं, वे पंचायत-राज की धारणा 
के अनुसार गलत हैं, क्योंकि ये कर ऐसी सुविधाओं को प्राप्त करवाने के 
लिए लगाये जाते हैं, जो हर मानव को वैसे ही मिलनी चाहिए । पंचायत- 
राज की पद्धति के आधीन कर लगाने के समय प्रधिक जोर इस बात पर 
होगा कि आराम तथा विलास की वस्तुझों पर अधिक कर लगाये जायं 
तथा प्रावश्यकता की वस्तुओं पर कर न लगें । 

इस योजना के अधीन स्थानीय स्वशासन का एक ही क्रम होगा, जो 
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पंचायतों तथा जिला-पंचायतो में विभक्त होगा । सभी पंचायते एक ही 
कानून द्वारा नियमित होंगी । इससे कोई कर दोहराया नहीं जा सकेगा । 
इन ग्राधारभूत सिद्धान्तो को देखते हुए निम्न कर लगाये जाने उचित 
समझ जा सकते हें 
ग्राम-पंचायत--१. मालगुजारी पर जो स्वाई (स्थानीय या लोकल 
रेट) ली जाती है, वह पंचायत को दी जाय । मालगुजारी श्रर्थात्‌ राजस्व 
की वसूली का-कांम भी ग्राम-पंचायत के सुपुर्द किया जाय । नम्बरदारी 
तथा जेलदारी की प्रथा भी समाप्त की जाय । 
* २. अनाज को छोड़ पंचायत-क्षेत्र की अन्य उपज पर निर्यात कर । 
३. सूची के अनुसार झाराम तथा विलास की तमाम वस्तुओं के 
आयात पर कर । 
४. खेल-तमाशों पर कर 
५. खुशी के संस्कारों पर शुल्क 
नगर-पंचायत--१. आराम तथा विलास की वस्तुओं के ग्रायात पर 
कर 
२. तह-बाजारी कर 
३. घरों पर कर 
४. गाडियो पर कर 
५. खेल-तमाशों पर कर 
६. संस्कार पर कर 
तहसील-पंचायत--इस स्तर पर कोई कर नहीं होना चाहिए और 
इस पंचायत का कोष सदस्य पंचायतों के शुल्क द्वारा पुरा किया जाना 
चाहिए । 
जिला-पंचायत--१. पेशा-कर । 

२. मेला-कर । 

३. गाड़ियों तथा बारबरदारी के पशुओं पर कर । 
रज प्रत्येक प्राम,नगर तथा पुर-पंचायत के ग्रपनी ग्राय का ५ प्रतिशत तह- 
सील पंचायत कोष को देने से उनका काम चल सकता है । तहसील तथा 
जिला-पंचायत की कर द्वारा ग्राय की चर्चा तत्सम्बन्धी स्थलों में की 
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जायगी । इन करों द्वारा ग्राम-पंचायत की अनुमानित आय लगभग इस 
प्रकार हो सकती है-- 


१. मालगुजारी की स्वाई से हुई ग्राय भिन्न-भिन्न होगी, पर इसे झोस- 
तन १००० रुपया माना जा सकता है । कळ 

२. इस शीर्षक के अधीन कर-योग्य वस्तु की सूची हर पंचायत के 
लिए भिन्न-भिन्न होगी । यह सूची बड़े सोच-विचारें के बाद बनानी पड़ेगी । 
यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इस शीर्षक के अधीन कर लगाने का दो पंचा- 
यतों का अधिकार-क्षेत्र एक-दूसरे में न मिल जाय। यह भी देखना होगा 
कि किसी भी शीर्षक के कर का वोझ; करदाता पर बहुत भारी नहो जाय। . 
इस मद से लगभग ३००० रुपये की ग्राय हो सकती है। 

३. निर्यात-कर--यह कर निर्यात-योग्य वस्तुग्रों तथा उनकी मात्रा 
पर निर्भर होगा। एक सामान्य अनुमान के अनुसार इससे लगभग ६०० 
रुपये की आय होगी । 

४. खेल-तमाशों पर कर से लगभग ५०० रुपये प्रति वर्ष आय का अनु- 
मान किया जा सकता है । 

इस प्रकार करों से हुई कुल प्राय लगभग ६४०० रुपये होगी । यह 
सभी कर पंचायत के प्रस्तावित कमचारी जमा कर सकेंगे और उनकी वसूली 
में पंचायत कोष पर कोई ग्रतिरिकत भार नहीं पड़ेगा । 


च्याय 


जबतक पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्र में स्याय-सम्बन्धो अधिकार नहीं 
दिये जायंगे, तबतक उनकी सत्ता निरथंक-सी होगी। इस प्रश्‍न पर विस्तार 
से विचार आगे किया गया है । 


बजट 


इस अध्याय में अबतक जिन प्ररनों पर विचार किया गया है, उनके 
आधार पर ग्राम-पंचायतों की झाय-व्यय का निम्न ग्रनुमान लगाया जा 
संकता है 
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आय 
मद श्रानुमानिक श्राय 
ग्राम-पंचायत के आधीन प्रारम्भिक पाठ- 
शालाओं से संलग्न कृषिक्षेत्र (१० एकड़) 


(क) ५ एकड़ में अन्न ३२०० रु० 
` (ख) २३ एकड़ में धनदाई फसलें (कैश 
क्रॉप्स ) २६०० ,, 
(ग) २ एकड़ में फल १००० ,, 
` (घ) चे एकड़ में सब्जी २०० ,, 
७००० रुपये 
ऐसे ५ क्षेत्रों की झाय | ३५००० रु० 
सहकारी समिति से प्राप्त घुल्क १२३० ,, 
जंगल, घास, इमारती या अन्य लकडी की 
बिक्री २००० ,, 
कोर्ट फीस तथा ग्रन्य टिकटों की बिक्री कर: ६०० ,, 
(क) मालगुजारी पर २५ प्रतिशत स्वाई १००० ,, 
(ख) झाराम तथा विलास की वस्तुओं पर 
भ्रायात-कर ३००० ,, 
(ग) निर्यात-कर ९०० ,, 
(घ) संस्कारों तथा खेल-तमाशो पर कर ५०० ,, 
मन्दिर भ्रादि द्वारा सहायता १००० ,, 
पथ-परिवधंन कोष १००० ,, 
कुल ्राय : ४६,२३० रुपये 
व्यय कर, ला 
शिक्षा : 


आनुमानिक व्यय 
(क) पाठशालाझों के लिए १० ्रध्यापक 


(वेतन ५०--२५ २० प्रति ग्रध्यापक) ६००० २० 
(ख) इसी प्रकार १० चपरासी 
(२०--२५ रु०) ५४०० ), 
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(ग) इसी प्रकार पुस्तके तथा स्टेशनरी 
(१००० २० प्रति स्कूल) 

(घ) कृषि-क्षेत्र के बैल तथा उनकी खुराक 

(ड) एक गोरक्षक {२०-1१-२५ ३०) 


स्वास्थ्य : 


पशु-चिकित्सा : 


वत्त : 


(क) एक वैद्य अथवा डाक्टर 
(१०--३०२०) 

(ख) एक कम्पाउण्डर (३५--२५ २०) 

(ग) एकं वार्ड कूली (२०--२० २०) 

(घ) दवाइयां 

(ड) दाई (नसं) (७० ट०) 


(ख) दवाईयां आदि 


(क) एक फोरेस्टर (४५-३५ २०) 


(ख). वन-रक्षक (२५-२० २०) 


पथ्‌-निर्माण 


(क) एक ओवरसियर (६०-३० २०) 


(ख) एक चपरासी (२०-२० रु०) 
(घ) मजदूरों का एक जत्था (गॅंग) 


(क) स्टाक असिस्टैण्ट (३५-२५ ₹०) ७२० २० 


५०० ,, 


१२२० रुपये 


९६० रु० 


01 ० ३) 


१५०० रुपये 


१००० रु० 
४ ८० 12 
२४०० ,, 
३९६० रुपये 
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विविध व्यय : 

(क) मन्त्री ( १५०--५० २० ) २४०० २० 
(ख) क्लके ( ४०--२० २०) ७२० ,, 
(ग) आंकड़ा लेखक (४०--२० २०) ७२० ,, 
(घ) चपरासी (२०--२० रु०) ४८० ,, 
(ड) पंच (३ रुपया प्रति साप्ताहिक बैठक) १२४८ ,, 
(च) अन्य आवश्यक व्यय १००० ,, 
६५६८ रु० 
र कुल व्यय का जोड ३९,१८८ रु० 
कुल भ्राय , ४६,२३० २० 

कुल व्यय ३९,१८८ रु० 

वचत ७,०४२ रु० 


इसमें से २००० रुपये तो तहसील पंचायत को जायगा, २००० के 
लगभग सड़कों आदि के निर्माण-कार्य पर खर्च होगा और शेष से भवन- 
कोष-संग्रह किया जायगा । 

पंचायत-घर 

इप प्रकार पंचायत ग्राम के विविध प्रकार के क्रिया-कलापों का एक 
केन्द्र बन जायगी । धीरे-धीरे उसका कार्य-क्षेत्र व्यापक होता जायगा । हर 
कार्य के लिए स्थान की आवश्यकता होगी । पंचायत के विभिन्न कार्यालय 
एक 'पंचायत-घर' में ही रहने चाहिए । यह भवन पंचवर्षीय योजना के 
अन्दर बनाया जा सकता है । इस पंचायत-घर का नक्शा हर स्थान पर 
एक-सा ही हो तो भ्रधिक ग्रच्छा होगा । इसमें पंचायत के समस्त कार्या- 
लयों के लिए स्थान रहना चाहिए। इसमें एक बड़ा कमरा (हॉल) भी 
जरूरी होगा श्रौर एक ऐसी जगह भी वनाई जानी चाहिए, जो विश्राम- 
गृह का काम दे सके । एक ऐसे ही नमूने के पंचायत-घर का नक्शा अगले 
पृष्ठ पर दिया गया है। 

इस नक्दो से पंचायत-घर का तसव्वर बन सकता है। जो ग्राम- 
पंचायत इसे पांच वर्ष से कम भ्रवधि में बना सकें, उन्हें ऐसा करने की 
छूट होनी चाहिए । 
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यह एक मानी हुई वात है कि किसी आन्दोलन को स्थिरता प्रदान 
करने के लिए उसके भ्रपने भवन में उसका दफ्तर होना बड़ा सहायक सिद्ध 


ज्राम-हॉल 
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होता है । ग्रतः इस कार्य की झोर पंचायतों का ध्यान बहुत शीघ्र जाना 
चाहिए । 
पंचायती न्याय 


भ्रपराध और झगड़े के मूल के बारे में हमारे यहां पुरानी कहावत 
है, जिसमें इनके चार मूल कारण बताये गए हैं-जर, जमीन, जोरू शोर 
जायदाद । सामाजिक सम्बन्धों में जबसे निजत्व आर मेरे-तेरे की भावना 
का उदय हुआ, तबसे समाज का पुराना शान्तिपूर्ण वातावरण भंग हो 
गया और बात-बात पर भगडोँ की शुरूआत हो गई । भ्रपराध भ्नोर 
मगडे के साथ-साथ बदले की भावना का भी उदय हुआ। बदले की यह 
भावना कई भ्रन्य गुरुतर अपराधों का कारण बन जाती है । खासतौर पर 
उन इलाकों में, जहां शासनतन्त्र अभी तक सुव्यवस्थित या सुदृढ़ नहीं हुझा 
है, यह भावना बहुत प्रबल होतीं है। 

इस तरह यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बदले भोर भ्रपराध की 
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भावना को रोकने के लिए व्यवस्था का होना आवश्यक है। व्यवस्था से 
सामाजिक सम्बन्ध नियंत्रित होते हैं भ्रोर उसके ग्रभाव में अराजकता 
उत्पन्न होती है। लेकिन साथ हो यह बात भी सत्य है कि मनुष्य के विकास 
की प्रारम्भिक अवस्था में, जब नियंत्रित सामाजिक जीवन और व्यवस्था 
का उदय भी नहीं हुग्रा था, इस प्रकार के अपराध लगभग बिल्कुल नहीं 
होते थे । सम्भवतः इसका कारण था ग्रात्म-नियन्त्रण। पर वास्तव में 
समाज में ऐसी अवस्था कभी थी भी या नहीं, अथवा कभी आयेगी भी 
या नहीं, एक ऐसा प्रश्‍न है, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता । 
लेकिन यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सामाजिक जीवन के उदय के 
साथ-ही-साथ व्यवस्था की झावश्यकता का श्रनुभव किया गया और 
मनुष्य अपने आचरण को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाने पर 
मजबूर हुआ । समाज में यदि इस प्रकार का नियमन न हो तो बात-बात 
'पर लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़े । व्यवस्था के अन्तर्गत पीडित 
व्यक्ति को सन्तुष्टि देने आर बदले को भावना को शान्त करने की 
जिम्मेदारी समाज अपने ऊपर ले लेता है। इस प्रकार वह व्यवित के 
| 'अपने-ग्राप बदला लेने के ग्रधिकार को भ्रपने हाथ में ले लेता है । 
| सामान्य मनुष्य में दया, करुणा, सहिष्णुता, परोपकार आदि सद्‌- 
भावनाझरों के साथ उसमें ईर्ष्या, द्वेष, बैमनस्य, लोभ, क्रोध भ्रादि दुर्भाव- 
नाएं भी होती है । भ्रावेश में आने पर मनुष्य भ्रपना संतुलन खो बैठता है 
ओर भ्रपराध में प्रवृत्त हो जाता है । 
अपराध का अ्रष्ययत्त करनेवालों के अनुसार श्रपराध और झगड़े के 
' कारण निम्न होते है-- 
१. आवश्यकता 
२. मानसिक संतुलन का अभाव 
३. कत्तेव्य भोर भ्रधिकार की घारणा में भेद 
४. मानसिक अथवा शारीरिक विकार 
५. बदले की भावना 
0322 222: न हर प्रकार का झगडा किन्ही दो व्यक्तियों ग्रथवा व्यक्तियों के समूहों 
ओ मैँ होता है | इसी बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि हर प्रकार 
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के अपराध का समाज से सोधा सम्बन्ध होता है । अपराध के बदले में 
समाज जिस प्रतिकार की व्यवस्था करता है, उसे न्याय कहते हैं। दुसरे 
शब्दों में न्याय ऐसे सिद्धान्तो का योग है, जिनके आधार पर भगड़ों को 
'सुलभाने की या उनका निर्णय करने की चेष्टा की जाती है । न्याय के 
सिद्धान्तो के आधार पर निर्णय करनेवाले व्यक्ति को न्यायाधीश, निर्णा- 
-यक, मध्यस्थ अथवा पंच कहा जाता है । 
न्याय का ध्येय 

न्याय का ध्येय समाज में व्यवस्था बनाये रखना है। इस व्यवस्था 
-को भंग करने के कारणों की भी हम चर्चा कर चुके हें । स्वभावतः मानव 
झपने भ्रधिकार के छीने जाने या अपने साथ अत्याचार होने पर बदला 
लेना चाहता है । मनुष्य ने अपने सामूहिक अनुभव के आधार पर यह 
जाना कि व्यक्ति को अपना न्याय स्वयं करने का अधिकार देने से ग्रपे- 
-राघ की एक ऐसी श्यृंखला बन जाती है, जो लगातार बढ़ती ही जाती 
:है । इससे समाज में न्याय की धारणा उत्पन्न हुई भ्रोर व्यक्ति को बदले 
के भावों पर अवलम्बित न्याय करने के अधिकारों से वंचित कर दिया 
-गया । इससे स्पष्ट हो जाता है कि न्याय का एक ही घ्येय है अर वह है 
“पीडित व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करना । यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति 
“के निकटवर्ती सम्बन्धी की हत्या कर दे तो, स्वाभाविक है, इस तरह से 
-झाहत व्यक्ति के हृदय में बदले की भावना जागती है । यदि समाज ऐसे 
अपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था न करे तो प्रतिशोध की इस भावना 
'के फलस्वरूप वह उसकी हत्या कर देगा, और सम्भवतः इसके प्रतिकार 
“स्वरूप इस मारे गये व्यक्ति का कोई सम्बन्धी उसकी | इस प्रकार हत्यारों 
का एक क्रम शुरू हो जायगा । इससे समाज के भ्रस्तित्व को ही खतरा 
“पैदा हो सकता है । अतः न्याय का एक ध्येय प्रतिकार की व्यवस्था 
-करना है । 

ऊपर लिखा चुका है कि अपराध का एक कारण मानसिक सन्तुलन 
-का संग होना भी है। जहां ऐसे कारण मूल में होते हैं, वहां दण्ड ग्रथवा 
“न्याय यदि प्रतिशोधात्मक प्रतिकार ही रह जाय तो मानव की मौलिक 
प्रवृत्तियों के विकास में वरोध पड़ सकता है। ऐसे स्थानों पर न्याय क | 
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घ्येय सुघारात्मक होता है । न्याय करते समय इस तथ्य को नहीं भूलना 
चाहिए । परन्तु कुछ ऐसे भी अपराधी होते हैं जिनके लिए श्रपराध 
करना एक स्वाभाविक बात होती है । उनका सुधार कठिन होता है और 
ऐसे झपराधी को यदि दण्ड न मिले तो इससे श्रन्य व्यक्तियों को भी 
अपराध करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है । अतः न्याय का एक श्रौर 
घ्येय यह भी होता है कि भविष्य में भ्रपराध को होने से रोका जाय । 
न्याय का यह ध्येय निरोधात्मक होता है। 
मानव-स्वभाव की यह विशेषता है कि जब मनुष्य कोई बुरा काम, 
ब्यापार या अपराध मरता है या श्रावेश में भ्राता है, तो बाद में उसे स्वा- 
भाविक पइचात्ताप होता है । मनुष्य की पश्चात्ताप करने की यह सहज 
भावना उसके सुधार के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करती हे । 
पुराने अपराधियों की बात तो छोड़ी जा सकती है, पर सामान्य मनुष्य 
जबतक प्रायदिचत्त न कर ले उसके हृदय में पश्चात्ताप की श्राग जलती 
रहती है । मनुष्य-प्रकृति की यह स्वाभाविक विशेषता कई वार उसे सत्य 
प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करती है । परन्तु यदि सत्य प्रकट ' करने 
पर उसे अपनी धारणा से अधिक दण्ड पाने की सम्भावना हो तो वह सत्य 
प्रकट करने से हिचकिचाता है ौर ग्रपने ग्रपराध को छिपाने की चेष्टा 
करना है। ग्रतः न्याय करनेवाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य 
की यह सहज भावना कुण्ठित न होने पाये एक बार इसका श्रवरोध 
होने पर यह स्वाभाविक मानसिक धारणा बदल जाती है । 
इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हें कि न्याय की व्यवस्था ऐसी 
होनी चाहिए कि उसमें मनुष्य को सत्य छिपाने के लिए कम-से-कम 
अवसर मिले । न्याय करनेवाले व्यक्ति मनुष्य के स्वभाव से परिचित होने 
चाहिए प्रौर साथ ही उन्हें स्थानीय परिस्थितियों की भी जानकारी होनी 
चाहिए । यदि न्याय का कानून बहुत उलकझनोंवाला हो तो सामान्य 
व्यक्ति के लिए उसे समझना कठिन हो जाता है भ्रोर ऐसी स्थिति में 
कानून मनुष्य का स्वामी बन जाता है और कानूनी शब्दजाल द्वारा सत्य 
को छिपाना और अपराधी को छुड़ाना एक सम्मानित कला समझी जाने 
, लगती है । 


ही; 
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वास्तव में कानून जितना अधिक सुलभ तथा सरल हो उतना ही 
अच्छा है। न्याय का कायं विशेषज्ञों का न होकर मनुष्य के स्वभाव को 
समभनेवाले ईमानदार व्यक्तियों का कार्य होना चाहिए। इसके लिए 
न्याय की पंचायत-पद्धति को अपनाना अधिक उचित दीखता है । इसका 
कारण यह है कि न्यायाधीश में अन्य आवश्यक गुणों के भ्रतिरिक्त ईमा- 
नदारी तथा पक्षपातहीनता का होना भी जरूरी है। साथ ही, उसकी 
निर्णय-शक्ति भी अधिक विकसित होनी चाहिए। यह मानी हुई बात है 
कि शहरों की भ्रपेक्षा ग्रामों में रहनेवालों में ये गुण भ्रधिक होते हैं । गांवों 
में न्‍्याय-पंचायतें बड़े पुराने काल से चली भ्रा रही हैं भ्रोर आज भी पंच- 
निर्णय की निष्पक्षता के बारे में कहानियां सुनी जा सकती हैं। गांवों में 
लगभग सभी व्यक्ति विवाद के कारणों से परिचित होते हैं। ग्रतः वहां 
सत्य का छिपाना कठिन होता है। फलस्वरूप न्याय भी सुगमतापुवंक 
प्राप्त हो सकता है। 

पंचायती न्याय की एक दूसरी विशेषता यह है कि न्याय-पद्धति की 
सुगमता के कारण पक्षों को किसी भी समय भ्रापसी समझौता करने की 
छूट रहती है। यही नहीं, खुद इस न्याय-पद्धति का मूल उद्देश्य भी यही 
होता है कि जैसे भी हो पक्षों में झगड़े को बढ़ने देने की संभावनाभों को 
कम-से-कम किया जाय । पंचायतें सुगमतापुवंक इस प्रकार के समभोते 
--- (राजीनामे)--कराने की साधन बन सकती है। 

राजीनामा 

श्रामतौर' पर सभी सामान्य विवादों में विरोधी पक्षों में मध्यस्थता 
कराई जा सकती है । मध्यस्थता का कार्य वही व्यक्ति या व्यक्ति-समूह कर 
सकता है, जो दोनों पक्षों की बात, स्थानीय रीति-रिवाज तथा भगडे के 
मूल से परिचित हो । सामान्य न्याय में दोनों पक्ष भ्रदालत में अपनी- 
अपनी दलौीलें देते हैं और श्रदालत ग्रपनी समझ के अनुसार मामले का 
फैसला कर देती है । पर राजीनामे में फसला दोनों पक्षों की सहमति प्रौर 
रजामन्दी से होता है। इसलिए ऐसे सभी मामलों में, जहां विवाद विचार- ' 
भेद ग्रथवा प्रतिशोध की भावना से उठा हो, यह पद्धति बड़ी उपयोगी 
सिद्ध होती है; क्योंकि इसका उद्देश्य झगड़े के मूल को दूर कर, मन-मुटाव | 
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को समाप्त कर, सामान्य सम्बन्धो को फिर से कायम करना है। समाज 
की प्रगति के लिए यह पद्धति श्रावश्यक है । 
राजीनामे के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वह है दोनों पक्षों 
का ग्रहंभाव । दोनों पक्ष इस बात पर डे रहते हैं कि उन्हींकी बात 
ठीक है। अतः समभौते के लिए पहल-कदपी करने में दोनों को झिझक 
होती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई तीसरा व्यक्ति या व्यक्तियों की 
संस्था उनको निकट लाने की कोशिश करे तो राजीनामे का रास्ता खुल 
जाता है। ग्रामों तथा नगरों में इस प्रकार की संस्थाएं बनाकर इस कार्य 
को सुगम किया जा सकता है । देश के भ्रधिकांश विचारक इस मत का 
समर्थन करते हैं, और विभिन्न राज्यों में पंचायतों को इस प्रकार के समु- 
चित कानूनी भ्रधिकार देने की योजनाएं बनाई भी जा रही हैं । इसके ग्रन्त- 
गंत दोनों पक्षों के लिए यह जरूरी ही जायगा कि न्याय-पंचायत में मुकदमा 
पेश करने से पूर्व वे ग्रपनी पंचायत में उसकी मध्यस्थता कराने की कोशिश 
करें। 
इसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि अ्रधिकांश मामलों का राजी- 
नामे द्वारा फैसला करना सम्भव हो जायगा। फलस्वरूप मुकदमेबाजी से 
उत्पन्न होनेवाले अनेक दोष जाते रहेंगे । 
यह पुछा जा सकता है कि राजीनामा किस-किस प्रकार के विवादों 
में हो सकता है। स्पष्ट है कि इस प्रश्‍न का उत्तर सुगमतापुर्वक नहीं दिया 
जा सकता । हमें यह समक लेना चाहिए कि सभी प्रकार के अपराधों को 
इन तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है-- 
१. व्यक्तिगत 
२. सामाजिक 
३. स्वाभावाधीन 
पहली श्रेणी में वे प्रपराध तथा कृत्य पड़ते हैं, जिनका प्रभाव एक 
व्यक्ति अथवा सीमित व्यक्ति-समुदाय पर पड़ता है, जैसे साधारण मार- 
पीट तथा घन व सम्पत्ति के झगड़े । दूसरी श्रेणी में वे कृत्य ग्राते हैं, जिनका 
सारे समाज पर प्रभाव पड़ता है, यथा हत्या (कत्ल), बलात्कार, दंगा 
आदि। तीसरी श्रेणी में उन श्रपराधो तथा कृत्यों की गिनती है, जो अप- 
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राधी के स्वभाव का श्रंग बन चुके हैं । 

इससे स्पष्ट है कि केवल प्रथम कोटि में पड़नेवाले ग्रपराधों व कृत्यो 
को ही राजीनामे के योग्य माना जा सकता है। शेष को नहीं। इनकी 
लम्बी-चौडी सूची देना यहां न ही उचित है न ही सम्भव । पर इस संक्षिप्त 
उहापोह से इतना अ्रवश्य सिद्ध हो जाता है कि राजीनामे की. बड़ी उप- 
योगिता है। | 

न्याय-पंचायतों का संगठन 

हम जानते हैं कि भारत में पंचायती न्याय आदिकाल से चला म्रा रहा 
है! अंग्रेजी शासन की स्थापना तक हमारे देश में यह प्रथा चलती रही । 
पर अंग्रेजी शासन में पंचायतों के साथ-साथ पंचायती न्याय की प्रथा पर 
भी कुठाराघात हुआ । पर बाद में भ्रपने शासन के हितों में अंग्रेज शासकों 
को इस व्यवस्था का पुनरुत्थात करना पड़ा। इस बारे में भी पुस्तक 
में श्रन्यत्र विचार किया गया है । 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इस क्षेत्र में कुछ अधिक प्रयोग किये गए हैं । 
लगभग सभी राज्यों में न्याय-पंचायतो की स्थापना की जा चुकी है, जिनका 
विवरण झागे मिलेगा । खासकर उत्तर प्रदेश में न्याय-पंचायतो के संग- 
उन पर काफी ग्रध्ययन किया गया है। श्री वांचू की अध्यक्षता में नियुक्त 
न्यायिक सुधार-समिति ने झपनी रिपोर्ट में न्‍्याय-पंचायतों के बारे में भी 
झपना मत प्रकट किया था । समिति की राय में न्याय-पंचायते निर्वाचन 
द्वारा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से स्थापित न्याय-पंचायतें 
दलबन्दी की भावनाओरों से सवंथा मुक्त नहीं हो सकतीं झौर पक्षपात तथा 
दलबन्दी के रहते हुए न्याय निष्पक्ष नहीं हो सकता । फिर इस प्रकार से 
निर्वाचित पंच भ्रपने मतदाताम्रों की उपेक्षा नहीं कर सकते--इससे भी 
न्याय की निष्पक्षता जाती रहती है। 

पर स्विट्ज़ रलेण्ड, सोवियत संघ तथा कई अन्य देशों में न्यायाधीशो 
को चुना जाता है । कई देशों में इन्हें भ्रनुभव-प्राप्त वकीलों में से सरकार 
द्वारा छांटकर नियुक्त किया जाता है। लेकिन अधिकांश न्यायशास्त्री इस 
बात को मानते हैं कि न्यायाधीश का चुनाव नहीं होना चाहिए। . 

यह तो हुई न्यायाधीशों तथा पंचों की नियुक्ति तथा चुनाव की बात। 
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दूसरी महत्वपूर्ण बात पंचायतों के क्षेत्राधिकरि की है । इसपर काफी मत- 
भेद है। इस बारे में सामान्य मत तो यही है कि न्याय-पंचायत का क्षेत्रा- 
धिकार ग्राम-पंचायत के भ्रधिक्षेत्र जितना ही होना चाहिए। न्याय-पंचायत 
का क्षेत्राधिकार बड़ा होने से न्याय प्राप्त करना सुलभ तथा सुविधा पुणे 
नहीं रहता भ्रोर उसमें उलभने ग्राने लगती हैं। जनत। भी प्रारम्भिक न्याय 
के लिए दूर जाना पसन्द नहीं करती । उत्तर प्रदेश में तीन से पांच गांव- 
सभाएं एक न्याय-पंचायत क्षेत्र में ग्राती हैं । 

जहांतक न्याय-पंचायतों का सम्बन्ध है, उसके बारे में यह कहा जा 
सकता है-- 

(१) साधारणतया न्याय-पंचायत का क्षेत्र इतना होना चाहिए कि 
उसके दूरवर्ती ग्रामों के वासी भी केन्द्र में जाकर काम-काज करके सायंकाल 
तक घर लोट सक । 

(२) न्याय-पंचायत के पंचों की संख्या नौ से भ्रधिक नहीं होनी 
चाहिए । 

(३) न्याय-पीठिका के सदस्यों की संख्या तीन होनी चाहिए। 

(४) पीठिका का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि बारी-बारी 
से सबके नाम झा जायं । 

(५) वादियों से सम्बन्धित पंच, पंच-पीठिका पर नहीं रहने चाहिए। 

(६) विनिहित ग्रधिकारो को पंच बन सकने की योग्यता रखनेवाले 
व्यक्तियों की एक सूची हर ग्राम-सभा के लिए बनानी चाहिए भ्रौर इन योग्य 
व्यक्तियों में से ग्राम-सभा के लिए बारी-बारी से पंच चुनने का भ्रधिकार 
होना चाहिए । 

(७) पंचों का चुनाव सवंसम्मति से होना चाहिए । 

(८) पंचों को ७० वषं की भ्रायु तक पदासीन रहने देना चाहिए । 
त्यागपत्र, भ्रविएवास प्रस्ताव भ्रथवा विनिहित योग्यता न रहने पर पद- 
मुक्त कर दिया जाना चाहिए । | 

(९) योग्य व्यक्तियों की सूची हर वषं संशोधित होती रहनी चाहिए। 

(१०) निर्वाचित पंचों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । 

_ (११) इन पंचों को बेठक का भत्ता मिलना चाहिए 


विषय-प्रवेश ३७ 


(१२) न्याय-पंचायतो के दीवानी, फौजदारी तथा माल-सम्बन्धी 

अधिकार सीमित होने चाहिए । 
पुनरावलोकन (रिव्यू) 

न्यायालय के निर्णय पर संशोधनात्मक निरोध रखने के लिए ही भ्रपील 
की प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ है । भूल का होना स्वाभाविक है। उसके सुधार 
के लिए कोई-न-कोई वैध क्रम ग्रवदय रहना चाहिए । इसी आशय से 
कानून में इस प्रकार के तीन क्रम रखे गये हैं । 

(१) पुनरावलोकन 

(२) श्रपील 

(३) निगरानी (रिवीजन) 

पुनरावलोकन के अधीन कार्यवाही विशेष परिस्थितियों भ्रथवा विशेष 
कारणों के ग्रधीन ही हो सकती है। पुनरावलोकन का धिकार उसी 
न्यायालय को होता है, जिसने बाद का निर्णय किया हो । इस ग्रधिकार का 
प्रयोग सामान्यतः उन परिस्थितियों में किया जाता है, जिनमें कोई तथ्य 
न्यायालय के सम्मुख किन्हीं ऐसे कारणों से न झा सका हो, जिनपर किसी 
पक्ष का काबू न न हो और फलस्वरूप निर्णय ठीक न हो सका हो । न्याय- 
पंचायतों में ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना लगभग भ्रसम्भव ही होता 
है, क्योंकि पंचों का निकट सम्पर्क होने के कारण लगभग सभी तथ्य सम्मुख 
झा जाते हैं। फिर उनकी कार्यविधि में भी कानूनी पेचीदगियों का अभाव- 
सा ही रहता है। इसलिए इस प्रकार को भूल की सम्भावना नहीं के बराबर 
ही रहती है। फिर ऐसा भ्रधिकार देने का परिणाम यह होगा कि पंचायतों 
के अधिकांश निर्णय अन्तिम ग्रवस्था को पहुंच ही नहीं पायेगे। भतः 
पंचायतों को पुनरावलोकन का श्रधिकार न देना ही ठीक है । 

अपील 

जहां पुनरावलोकन का मर्थ होता है अपने निर्णय को स्वयं संशोधित 
करना वहां अ्रपील सुनने का श्रधिकार सदा निर्णय करनेवाली भ्रदालत से 
ऊपर की भ्रदालत को होता है, ताकि यदि कहीं किसी कारण कोई भूल हो 
भी गई हो तो उसका संशोधन हो सके । दीवानी में तो यह अधिकार 
“ ब्रादाधीन सम्पत्ति के मूल्य अथवा किसी विशेष कानूनी समस्या पर अ्व-. 
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लम्बित रहता है, परन्तु फौजदारी में वहुत कम ऐसी परिस्थितियां हैं, जहां 
प्रथम अपील के ्रविकार भी न हों। अपील एक बड़ा महत्वपूर्ण भ्रधिकार 
है। कानूनी जगत में इसका वड़ा महत्व है, और भ्राज जब पंचायतों को 
इतने पर्याप्त भ्रधिकार दिये जा रहे हैं तो उसके पास भ्रपील का ग्रधिकार 
न होना खटकता है। 
कई राज्यों में ग्रपील के गधिकार न्याय-पंचायत के पुरे-के-पूरे पंच 
समुदाय को दिये गए हैं। कुछ राज्यों में इसके लिए तहसील न्याय-पंचायते 
बनाई गई हैं, और कहीं-कहीं साधारण अदालतों को ही यह श्रधिकार 
दिया गया है । साधारण अदालतों को यह भ्रधिकार देने से भ्रपीलों की 
पैरवी में वकीलों की उपस्थिति को वर्जित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
ऐसा करना साधारण न्याय-प्रक्रिया के विरुद्ध होगा भर यदि वकीलों को 
पैरवी की अनुमति दे दी जाय, तो लगभग हर वाद में अपील भ्रोर कानूनी 
पचड़ों को प्रोत्साहन मिलेगा । इससे मुकददमेबाजी बढ़ती है, जिसे रोकने 
के लिए ही पंचायती न्याय की प्रथा का पुनः प्रचार किया जा रहा है । 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपील के अधिकार साधारण न्या- 
यालयों को देने से मुकहमेवाजी बढ्ने की ही सम्भावना रहेगी । जहां यह 
भ्रधिकार न्याय-पंचायतों के समस्त पंचों के समुदाय को दिये गए हैं, वहां 
भी कोरम, पंचों का परिवतंन, बहुमत-न्याय में दोष तथा सर्वसम्मत निर्णय 
प्राप्त करने में भड़चने ्रादि कठिनाइयां रहती हैं। 
ऐसी परिस्थिति में इस समस्या का हल यही दिखाई देता है कि 
ग्रपील का भ्रथिकार भ्रवश्य रहे, पर जिस प्रकार किशोर अपराधियों के 
अपराधों की सुनवाई के लिए पृथक्‌ न्यायालय होते हैं, इसी तरह न्याय- 
पंचायतों की अपील को सुनने के लिए पृथक न्यायाधीश हों। हर जिले में 
इस प्रकार का एक न्यायाधीश हो, जो दौरा करके इन भ्रपीलों को सुने 
आर उसी स्थान पर निर्णय दे। इस पद पर अच्छी प्र तिष्ठा-सम्पन्न न्याया- 
धीश होने चाहिएं, रिटायडं व्यक्ति भी रखे जा सकते हैं । इन न्यायाधीशों 
की नियुक्ति पंचायत भ्रधिनियम के ग्रधीन होगी, ग्रतः उनके समक्ष वकीलों 
द्वारा पैरवी वजित होगी । इस तरह के न्यायाधीशों की नियुक्ति से न्याय- 
पंचायतों तथा पंचों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी मिल सकेगा । इस प्रकार 
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पंचायती न्याय सुलभ तथा सत्य पर आधारित होने केःसाथ सुचारू भ्रोर 
कानून की मौलिक घारणाश्रों के श्रनुकूल भी होता जायगा । 
निगरानी : :: 

इसमें केवल यही देखा जाता है कि कहीं न्याय-पंचायत ने अपने अघि- 
कारों का उल्लंघन तो नहीं किया है । यह एक वैध प्रश्‍न है ग्रौर इसका 
सम्वन्ध हमारी अन्य भ्रदालतों से भी है। क्योंकि जब यह निर्णय हो जायगा 
कि न्याय-पंचायत को अमुक वाद सुनने का भ्रधिकार नहीं है तो वह वाद 
साधारण अदालतों में ही जायगा । ग्रतः निगरानी के अधिकार साधारण 
न्यायालयों में ही रहने चाहिए । साधारणतया हर राज्य में ऐसी व्यवस्था 
है । इसमें किसी विशेष परिवर्तत की आवश्यकता नहीं । 

नगर-पंचायत इ: 

सरल भाषा में नगर का अर्थ है एक बड़ा ग्राम, जिसमें बाजार हो, 
मण्डी हो और आबादी इतनी घनी हो कि उसमें कोई कृषि-योग्य भूमि न 
हो । परन्तु यह बड़ी अव्यक्त ओर ्रतिरिचत धारणा है । हमें अब भ्रपनी 
घा<णाएं निश्चित करनी पड़ंगी । | 

नगर--पंचायत-राज की इस धारणा के अनुसार नगर वह इकट्ठा बसा 
हुआ क्षेत्र घोषित होना चाहिए, जिसकी जनसंख्या ५००० से कम न हो 
रौर २५,००० से ग्रधिक न हो । 

पुर--उस इकट्ठे बसे हुए क्षेत्र को कहा जाना चाहिए, जिसकी जन- 
संख्या २५,००० से भ्रधिक हो । 

नगर तथा पुर की स्थानीय स्वशासनिक संस्थाझ्रों का नाम नगर तथा 
पुर-पंचायत रखना उचित होगा । जब नगर उपरोक्त व्याख्या से श्रागे बढ़ 
कर पुर की कोटि मैं प्रवेश करता है, तभी सब सामाजिक रोग उत्पन्न होते 
हैं। बड़े शहरों में साथ बसनेवाले पड़ोसी के साथ आतृ-भाव नहीं होता । 
वहां खेती-बाड़ी के काम को नीचा समझा जाता है। मनुष्य एक मशीन बन 
जाता है। मशीनों, कलों, दूकानों व दफतरों की दुनिया में रचना नहीं होती। 
वहां मानवःप्रेम से उत्पन्न हृदय का स्पन्दन रुद्ध हो जाता है। तभी तो वहां 
ऐसे प्रान्दोलनों का जन्म होता है, जो मानव के मौलिक भावों से पूर्णतया 
रहित होते हैं। इन शहरों का ग्रामं या छोटे-छोटे नगरों में तोड़ा जा सकना . 
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सम्भव नहीं है । परन्तु मानवीय भावों को जगाये रखने तथा संचलित रखने 
के लिए पंचायत की इकाई यहां भी कायम करनी होगी । इसके लिए सुझाव 
यह है कि हर १००० जनसंख्या के पीछे एक सदस्य नगर ग्रथवा पुर 
पंचायत में जाय। 
प्रारम्भिक विद्यालय का निर्माण भी इन्हीं घारणा्नों के ग्रनुसार हो, 
अर्थात्‌ हर १००० जनसंख्या के लिए, जिसे इस स्तर पर मुहलला कहा 
जायगा, एक प्रारम्भिक पाठशाला हो । ऐसे पांच मुहल्लो के लिए एक 
माध्यमिक या उच्च पाठशाला हो । यदि पुर की जनसंख्या २५,००० से 
भ्रधिक हो तो पंचायत-सदस्य-संख्या कम-से-कम २५ ग्रौर अधिक-से-अधिक 
५० तक रखनी उचित होगी । यह इस प्रकार किया जा सकेगा कि पंचायत 
में प्रतिनिधि का चुनाव पहले प्रति मुहलला तथा इसी प्रकार बढ़ते- बढ़ते 
पांच मुहल्लों तक को हो सकता है। यदि पुर की जनसंख्या २५,००० से 
झघिक हो तो २५ मुहल्लो के लिए एक उप-पंचायत स्थापित की जा सकती 
है भ्रोर उप-पंचायत पुर-पंचायत के लिए एक-एक प्रनिनिधि भेज सकती है। 
नगरों तथा पुरों के प्रत्येक स्कूल के साथ एक औद्योगिक केन्द्र रखना 
उचित होगा । प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के साथ एक बड़ा औद्योगिक 
केन्द्र होना चाहिए, जो शिक्षा-विभाग के नीचे हो । प्रत्येक प्रारम्भिक 
पाठशाला का औद्योगिक केन्द्र प्रारम्भिक प्रशिक्षण दे । माध्यमिक शिक्षालयों 
की भ्राय का हिसाव-किताब रखा जाय । ग्राय शिक्षा-विभाग के हिसाव में 
जायगी । अतः इस स्तर पर ग्राम-विद्यालय का कृषिक्षेत्र उद्योग-क्षेत्र में 
बदल जायगा । इस स्तर पर वन नहीं होंगे । ग्रतः यहां कृषि व वनों द्वारा 
आय सम्भव न होगी गौर झाय के लिए ग्रधिक मात्रा में कई प्रकार के 
कर लगाने पड़ेंगे । इससे पर्याप्त आय हो सकेगी । यद्यपि यहां निःशुल्क 
श्रम पर्याप्त मात्रा में न मिल सकेगा, तो भी-इस स्तर की आय इतनी होगी 
कि नगर-पंचायत मज़दूरी देकर भी काम करवा सकेगी। 
उच्च शिक्षा देने का भार नगर व पुर-पंचायतों पर रखना उचित 
' होगा। यहां शिक्षणालय व विद्यालय हों, जिनमें ग्रामीणों को भी शिक्षा 
की सब सुविधाएं प्राप्त हों । माध्यमिक शिक्षा के बाद शिक्षा रिहायशी 
विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाय । छात्र वहीं रहें। माध्यमिक स्कूलो की 
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प्रन्तिम परीक्षाएं भी इन्हीं विश्वविद्यालयों के भ्रधीन हों । ऐसे विदव- 
विद्यालय पंचायतों द्वारा आयोजित न होकर सरकार के झाधीन हों। अतः 
इनके वारे में यहां अधिक व्योरे के साथ विचार नहीं किया गया है । 

नागरिक स्वास्थ्य--नगरो तथा पुरों में स्वास्थ्य सेवाम्नों को नये 
ढंग से श्रायोजित करना होगा । प्रत्येक डाक्टर के जिम्मे एक सीमित 
क्षेत्र किया जाय और डाक्टर या वैद्य की योग्यता की कसौटी यह हो 
कि उसने लोगों के स्वास्थ्य को कितना उन्नत किया है । निजी कारोबार 
तथा फीसों की सुविधा न रखी जाय । 

कानूनी पेश्ा--नगरों में एक बड़ी समस्या कानूनी पेशे की होगी, 
क्योंकि नगर तथा पुर-पंचायत में भी न्याय-पंचायत रखनी होगी और 
यहां भी स्याय-पंचायत में वकीलों को नहीं ग्राने दिया जा सकता । फल 
यह होगा कि बहुत-से वकीलों को काम नहीं होगा भोर वे बेकार हो 
जायंगे। ऐसे बेकार वकीलों के लिए काम ढूंढ़ना पड़ेगा। पंचायत तो 
सबके लिए सुख-समृद्धि में विश्वास रखती है । प्रतः वकीलों की सेवाओं 
के समाजीकरण की योजना बनाई जा सकती है। दूसरा एक सुझाव यह 
है कि क्योंकि न्याय-पंचायतों के न्याय-सम्बन्धी श्रधिकार सीमित होंगे ' 
आर इनके अधिकार से बाहर मुकदमों के लिए भ्रदालतों की झरवश्यकता 
रहेगी, इसलिए यह हो सकता है कि परिमित संख्या की पंचायतों के 
'लिए केन्द्रीय अदालत हो और उसमें एक निश्चित संख्या में वकीलों 
की नियुक्ति की जाय। इनको निश्चित वेतन दिया जाय । इनका कतेंव्य 
सम्बन्धित न्यायालयों को कानूनी सलाह देना हो । इसके श्रतिरिक्त अदा- 
लत उनमें मुकद्दमों की पैरवी का काम बांट सकेगी । इससे वकीलों द्वारा 
गवाहों का पढ़ाया जाना या झूठे मुकद्दमों का बनाया जाना बन्द हो जायगा 
और उनके लिए मुकदमेबाजी के बढ़ने में कोई ग्राकषंण नहीं रहेगा । 

इस प्रकार वकीलों के रखे जाने से व्यय बढ़ेगा । इसके लिए वकीलों 
के वेतन झादि पर होनेवाले व्यय को पूरा करने के लिए कानूनी-सहा- 
यता-शुल्क नामक फीस दावे तथा भ्रावेदन-पत्न आदि के साथ ही वसूल 
की जा सकती है। उसकी दरों को निश्चित करके उनकी तालिका बना 
दी जा सकती है । इस प्रकार वह वकील, जिसे ग्राज पंचायतों का शत्रु 


४२ पंचायत-राज 


समझा जाता है, पंचायतों के सम्वधंन तथा समृद्धि का साधन वन जायगा 
और वे पंचायतों को न्याय-सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दे. सकंगे । 
नागरिक व्यापार---प्राम-पंचायत के स्तर पर व्यापार के प्रश्‍न पर 
संक्षिप्त विचार किया जा चुका है। ग्रामों में प्रस्तावित नये व्यापार का 
यह ढांचा उस समय तक फलीभूत न होगा जबतक कि उसकी मौलिक 
घारणाओं को नागरिक जीवन में भी लागू नहीं किया जायगा । इसलिए 
इस स्तर पर भी पूरा थोक व्यापार सहकारी सभाओ्रों के आधीन होना 
चाहिए। यहांपर यह कह देना अनुचित न होगा कि वर्तमान सहकारी 
सभा ऐक्ट ठीक नहीं है। इसलिए एक नया कानून ऐसा होना चाहिए 
कि वह व्यापारी को भ्रपनी ओर भ्राकषित कर सके । इसके ध्येय निम्न 
१. जहांतक भ्रावद्यकता की वस्तुग्रो के व्यापार का सम्बन्ध है, 
वह केवल सहकारी सभाओ्रो के ही द्वारा होगा । 
२. मुनाफे की भ्रधिकतम दर नियत कर दी जायगी । इस प्रकार 
सरकार को भी घाटे की कोई सम्भावना न रहेगी । नगरों में हर पांच 
` मुहल्लो के लिए एक बहुद्देशीय सहकारी सभा बनाई जा सकती है । इस 
तरह नगरों ओर पुरों में भी सहकारी सभाओ्रों की उन्नति होगी । थोकः 
व्यापार सहकारी संघों द्वारा किया जाना ही उचित होगा । 
सहकारी बेक तथा सहकारी कारपोरेशनों (निगमों) का प्रसार भी 
तेजी के साथ किया जा सकेगा । जव थोक व्यापार इस प्रकार आयोजित 
हो जायगा भौर परचून व्यापार के मुनाफे के दर भी अपने-प्राप ठीक होते 
जायंगे, तो उसे सहकारी संगठन के नियमों के अनुसार संचालित करना 
कठिन नहीं रहेगा । 
नगरों तथा पुरों में भी खाद्यान्न का प्रश्न कोई विशेष कठिनाई 
उपस्थित नहीं करेगा, क्योंकि पांच मुहल्लो के लिए बनाई गई वहुद्देशीय 
सहकारी सभा इस काम को भली प्रकार कर सकेगी । नगर अथवा पुर- 
पंचायत की ाय-व्यय का ठीक अनुमान पेश करना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि प्रत्येक नगर तथा पुर की आय के साधन इतने भिन्न होंगे कि 


नमूने के तौर पर भी भ्रनुमान करना कठिन होगा और हर पंचायत का 
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भ्रनुमान दुसरी पंचायत से बहुत भिन्न होगा । 

: इस प्रकार स्थानीय स्वायत्त-शासन की एक ऐसी शैली निर्मित होगी, 
जिसके नीचे नगर तथा ग्राम एक-दूसरे के निकट आयेंगे। एक-दूसरे पर 
निर्भरता बढ़ेगी भौर ग्राम तथा नगर की लड़ाई समाप्त हो जायगी । 

' तहसील-पंचायत 

आजकल की तहसील भी ग्रामों को तरह एक ग्रस्त-व्यस्त संगठन है । 
इसकी कोई मर्यादा नहीं है। इसको कभी किसी योजना के अनुसार 
संगठित नहीं किया गया । पंचायत-राज के घ्येयों के ग्रधीन यह भ्रावरयक 
है कि हर इकाई को युक्तिसंगत बनाया जाय । कुदरती तौर पर तहसील, 
ग्राम तथा नगरों का एक ऐसा समुच्चय होता है, जो सुशासन के लिए 
आवश्यक समझा जाता है। इस योजना के झनन्‍्तगंत १०० पंचायत-क्षेत्रो से 
मिलकर एक तहसील बनाई जा सकती है। तहसील का केन्द्र-स्थान तहसील 
के किसी केन्द्रीय नगर अथवा पुर में होगा ही । ऐसी योजना के प्रधीन हर 
तहसील का एक निश्चित तथा लगभग बराबर क्षेत्र होगा भ्रोर यह युवित- 
संगत भी होगा । 

तहसील एक ऐसी इकाई है, जो चिरकाल से रही है और जिसे _ 
छोड़ा नहीं जा सकता । ग्रतः तहसील स्तर पर तहसील-पंचायत बनानी 
पड़ेगी । इसमें ग्राम-पंचायतों के प्र तिनिधि तथा तहसील-स्तर के बिभिन्न 
विभागों के अधिकारी रखने उचित होंगे । तहसीलदार, तहसील-ग्रोवर- 
सीयर, तहसील-डाक्टर, तहसील-वनाधिकारी, तथा सहकारी-संस्थाओं 
के तहसील इन्स्पेक्टर भादि तहसील-पंचायत के सदस्य हो सकते हैं। 
तहसीलदार को उसके पद के नाते तहसील-पंचायत का प्रधान बनाया जा 
सकता है। नगर तथा ग्राम-पंचायतों को तहसीलःपंचायत में समान प्रति- 
निधान प्राप्त होगा इसका फल यह होगा कि ग्रामों तथा नगरों के मध्य 
सरकारी सरपरस्ती में सजीव सहयोग उत्पन्न होगा । साथ ही जनता तथा 
सरकारी कर्मचारियों का वैमनस्य भी सहयोग तथा मित्रता की भावनाओं 
में बदल जायगा । इस प्रकार जनता तथा शांसन के विभिन्‍न विभागों के 
सजीव सहयोग द्वारा रचना के एक नवयुग का उदय होगा । समस्त अंग 
देश के पुननिर्माण के कायं में जुट जायंगे ! तहसील-पंचायत ग्रामीण तथा 
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नागरिक जीवन को निकट लाने की पहली कड़ी होगी । इसी प्रकार 
व्यापारिक क्षेत्र में भी इस स्तर पर सहकारी-सभाग्रों का एक संघ होगा । 
र यह व्यापार-क्षेत्र में ग्रामीण तथा नागरिक जीवन में सहयोग पैदा 
करेगा और मंत्री तथा सहयोग की सृष्टि का यह प्रयत्न इस तरह आर 
बढेगा । 
ग्रामो के विद्यालयों तथा कृषि व उद्योग-क्षेत्रो की उपज को इन सह- 
कारी संघों द्वारा मण्डियों तक पहुंचाया जा सकेगा । इस प्रकार तहसील- 
'पंचायत ग्राम तथा नगर-पंचायतों के भ्रापस में मिलने-जुलने के स्थान तथा 
ढंग पैदा करेगी । इसीके साथ यह प्रारम्भिक ग्राम व नगर-पंचायतों की 
समुचित मन्त्रणा तथा निर्देश देती रहेगी और उनके सम्वर्घन तथा 
उन्नति के लिए प्रयत्न करेगी। तहसील-पंचायत को कोई न्याय-सम्बन्धी 
अधिकार न होंगे-। 
तहसील-पंचायत के निम्न कत्तंव्य हो सकते है-- 
१. पंचायत के कायंक्रम तथा उनके वैध नियमादि से परिचय कराने 
के लिए साहित्य प्रकाशित करना 
२. प्रारम्भिक पंचायतों के काम की पड़ताल तथा देखभाल 
३. प्रारम्भिक पंचायतों को हर मामले में मन्त्रणा देना 
४. प्रारम्भिक पंचायत को वनों के प्रबन्ध के लिए कार्यक्रम बनाकर 
देना 
५. एक पंचायत से दूसरी पंचायत तक उपज के ले जाने के ऐसे 
उपाय सोचना, जिससे कण्ट्रोल की बुराइयों से बचा जा सके 
६. प्रारम्भिक पंचायतों के काम का निरीक्षण 
७. प्रारम्भिक पंचायतों की योजनाश्रों की पड़ताल तथा ग्रनुमोदन 
८. प्रौढ़ शिक्षा का प्रवन्ध करना 
९. जनता को सामाजिक शिक्षा देने के लिए वतंमान मेलो को उन्नत 
करके उनका इस्तेमाल करना ह 
१०. पुस्तकालय खोलना तथा कृषि-सम्बन्धी, सांस्कृतिक भ्रोर सामा“ 
जिक मेले भ्रायोजित करना 
११. पंचायतनसम्मेलन बुलाना 
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१२. पंचो के लिए शिक्षण शिविर खोलना 

यह केवल एक सांकेतिक सूची है । इसमें परिस्थितियों के भनुसार' 
श्रधिकता-न्युनता की जा सकती है । तहसील-पंचायत, जिला तथा ग्राम- 
पंचायत को जोड्नेवाली मध्यवर्ती कडी होगी । तहसील-पंचायत को एक 
वेतनिक मन्त्री की आवश्यकता होगी । इसका एक पुस्तकालय तथाः 
अपना कार्यालय भी आवश्यक होगा । इस पंचायत के सदस्य सरकारी 
कर्मचारियों को कोई भत्ता नहीं मिलेगा भ्रोर उनको यह कार्य अपने पद 
के कत्तंव्यो में ही समझकर करना होगा । परन्तु गैर-सरकारी सदस्यों 
को प्रति बैठक भत्ता दिया जाना उचित होगा। साधारणतया प्रतिमास' 
एक बंठक होनी चाहिए । इस स्तर पर पंचायत के व्यय बहुत थोड़े 
होंगे । ग्रतः इस स्तर पर श्रन्य कर लगाने का सुझाव अनुचित ही होगा ।. 
इसके लिए प्रस्ताव यह है--मालगुजारी (भू-राजस्व) की स्वाई (जिसे 
पिछले पृष्ठों में ग्राम-पंचायतों को देने का प्रस्ताव रखा गया था) हर 
तहसील की तहसील-पंचायत श्रपना खर्च निकालकर बाकी ग्राम-पंचा-- 
यतों को बांट दे। तहसील-पंचायत के व्यय का भ्ननुमान इस प्रकार होः 


सकता है-- 
सद व्यय 
मन्त्री (१५०--५० स०) २४०० २० 
दो क्लकं ( ७०-३० २०) २४०० ,, 
दो चपरासी ( २५-२० „ १०८० ,, 
पुस्तकालय तथा 


संग्रहालय रक्षक ( ८०+३० ,, ) १३२० ,, 
पंचों का भत्ता (१० २० प्रति पंच प्रति 
बैठक) १२०० ,. 
पुस्तकं तथा अन्य आवश्यकताएं ४९०० ,, 
१३,००० रुपये 

इस पंचायत को अपना एक छोटा-सा संग्रहालय श्रजायबघर भीः 
रखना चाहिए । जहांतक विशेष मन्त्रणा का सम्बन्ध है, वह तहृसीलन्स्तर 
के भ्रधिकारियो से निःशुल्क उपलब्ध होगी । 
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जिस प्रकार हर ग्राम-पंचायत के साथ एक बहुद्देशीय सहकारी सभा 
'होगी, उसी प्रकार तहसील स्तर पर सहकारी सभाझों का एक संघ बनाना 
उचित होगा । पंचायत-क्षेत्र की सहकारी सभाएं इस संघ कौ सदस्य 
होंगी । प्रत्येक ऐसी सभा इस संघ के २००० रुपये के भाग (दोयर ) 
खरीद सकेगी भ्रोर फिर ५०० रुपया प्रति वर्ष लेखा परीक्षण-शुल्क-संघ 
को देगी । यह संघ तहसील-स्तर पर थोक व्यापार करे । भ्रमानतों द्वारा 
पर्याप्त राशि उपलब्ध करे । पंचायती सहकारी सभा की उपज का निर्यात 
भी इन्हीं संघों द्वारा ही हो । आय-व्यय के हिसाब का निरीक्षण भी 
यही संघ करे भौर ये पंचायती सहकारी सभाझों को मन्त्रणा भी देते रहें । 
केवल झाय-व्यय-निरीक्षण-शुल्क से ही ५००० रुपये की वाषिक आय 
:हो जायगी और इस आय से संघ-मन्त्री तथा श्राय-निरीक्षक की नियुक्ति 
हो सकेगी। शेष व्यय की रकम लाभ से प्राप्त होगी । पंचायती सहकारी 
.सभाग्रो तथा तहसील सहकारी-संघ को पंचायतों से पूर्ण सहयोग रखना 
प्रावइयक होगा । 
| जिला-पंचायत 
वर्तमान जिलों के मान भी इतने भिन्न हैं कि इनके पीछे कोई निश्‍चित 
-सिद्धान्त दिखाई नहीं पड़ता । पंचायत-राज की योजना के भ्राधीन जिलों 
का निर्माण भी एक निश्चित योजना के भ्राधीन होना चाहिए । मोटे तौर 
पर योजना यह हो सकती है कि दस तहसीलों का एक जिला हो । ज्योंही 
/हम जिले के निर्माण तक पहुंचते हैं, त्योंही शासन की इकाइयों के सयुक्त 
“निर्माण का क्रम स्वयमेव पूरा हो जाता है। इसी क्रम से प्रान्त-निर्माण की 
पद्धति प्रकट होगी। एक इकाई दूसरी इकाइयों से सम्बन्धित तथा एक- 
“दूसरी पर ग्राघारित होगी। इससे पारस्परिक सहायता तथा सहयोग के 
-माव जाग्रत होंगे । 

जिला-पंचायत प्रारम्भिक ग्राम-पंचायत से लेकर तहसील-पंचायत 
'तक की- विभिन्न पंचायतों के क्रम में सबसे ऊपर होगी । जिला-पंचायत 
अंशतः तो तहसील-पंचायत द्वारा निर्चित प्रतिनिधान के ग्राधार पर श्रोर 
झंशतः तामजदगी द्वारा निमित हो। इस प्रकार प्रत्येक तहसील-पंचायत 
-जिला-पंचायत में एक-एक प्रतिनिधि भेजे भ्रौर जिला-स्तर के सभी 
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अफसर इसके लिए नामजद किये जायं । डिप्टी कमिश्नर इस पंचायत का 
अधान हो । स्कूलों के जिला-इन्स्पेक्टर, जिला कृषि-प्रफसर, जिला सह- 
कारी भ्रधिकारी, जिला डाक्टर, जिला-इंजीनियर तथा वन-विभाग के 
'कंसरवेटर इसके मनोनीत सदस्य हों । 

जिला-पंचायत के कत्तंव्य संक्षेप्त: निम्न हो सकते हैं-- 

शिक्षा--जिला स्कूल इन्स्पेक्टर सरकारी कर्मचारी होते हुए भी 
"पंचायतों के शिक्षा-कायं में प्री-पुरी सहायता दें। ये उन्हें मन्त्रणा दें तथा 
उनके स्कूलों के निरीक्षण का प्रबन्ध करें। ध्येय तो यह है कि इस स्तर' 
'पर भी शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न किया जाय । उच्च 
शिक्षणालय सरकार के अधीन हों, परन्तु इनके साथ भी स्थानानुसार 
'कृषि तथा उद्योग-क्षेत्र हों, जिनसे पर्याप्त आय हो सके, ताकि शिक्षा पर 
किया गया खर्च पूरा हो सके। शिक्षा का सब प्रबन्ध सरकार द्वारा स्वीकृत 
योजना के भ्रनुसार होना श्रावश्यक होगा । 

` स्वास्थ्य--प्रारस्भिक पंचायतों से ऊपर स्वास्थ्य का सब कायं 

'सरकार के अधीन होना चाहिए। इस विभाग में जिला-पंचायत केवल 
प्रारम्भिक पंचायतों को सलाह तथा निर्देश दिया करेगी । जिला-डाक्टर 
'जिला-पंचायत को भ्रपने विभागसहित पुणं सहायता दे और स्वीकृत 
योजना के भ्रनुसार कायं सम्पादन में सलाह तथा सहायता दे। जिला 
मेडिकल अफसर जिला-पंचायत द्वारा स्वास्थ्य-विभाग के निर्देश जारी 
'करे । 

सड़कें--जिला-पंचायत के नीचे केवल वे ही सडक होंगी, जो ग्राम- 
'पंचायत केन्द्र से तहसील तथा जिला केन्द्र तक जायंगी । इस सम्बन्ध में 
विशेष सलाह जिला इंजीनियर को देनी चाहिए । समस्त सड़कों की 
देख-रेख, मुरम्मत तथा निर्माण जिला-पंचायत द्वारा स्वीकृत योजना के 
अधीन होना चाहिए । 

अन्वेषण केन्द्र--जिला-पंचायत के लिए अन्वेषण-केन्द्र भी जरूरी है। 
इस केन्द्र का विशेष कार्यं उन समस्त उपायों का अन्वेषण करना हो, जिनके 
'अयोग में लाने से पंचायत-राज तथा पंचायत-कार्य उत्तरोत्तर उन्नति 
“करता हुआ जन-साधारण के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हो सके। 


शद | पंचायत-राज 


अन्वेषण के मुख्य विषय हों कृषि, स्वास्थ्य तथा पंचायत कार्यपद्धति। इसके 
साथ एक छोटा कृषि तथा उद्योग क्षेत्र भी हो.। इसके अतिरिक्त एक 
जिला-संग्रहालय तथा पुस्तकालय भ्रादि भी इसके साथ होना चाहिए। 
सम्बन्धित विभागों के जिला ग्रफसर ग्रपने-प्रपने विभाग-कार्य की देख- 
रेख भ्रादि के लिए उत्तरदायी हों। यह सब प्रबन्ध जिला-पंचायत के ग्रधीन 
हो। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा दिये गए सब कार्य यह पंचायत' . 
` .करेगी। 
*“ ` व्यापार--पंचायत के साथ सहकारी आन्दोलन भी परिवधित होता 
. “रहेगा। जबतक पंचायती बहुद्देश्यीय सहकारी सभाश्रों के लिए जिले में 
_ एक केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा सहकारी संघ न होगा तवतक वे उन्नति 
न कर सकेगी । अतः जिला-केन्द्र में एक केन्द्रीय सहकारी बैंक भौर एक 
केन्द्रीय सहकारी संघ होना चाहिए। समस्त सहकारी सभाएं केन्द्रीय बैंक 
की और तहसील सहकारी संघ जिला-संघ के सदस्य हों । प्रत्येक तहसील . 
का सहकारी संघ इसका भागीदार हो। व्यक्तिगत भागीदार भी हो सकते - 
हँ। मोटेतोर से यह कहा जा सकता है कि यही संघ जिला-स्तर पर थोक _ 
बिक्री का काम करेगा और उनकी उपज के लिए मण्डियां ढंढेगा। बैंक 
आवश्यकता पड़ने पर प्रारम्भिक सभाश्रो को ऋण देगा । 
सुचना-केन्द्र--जिला-पंचायत का एक सूचना-केन्द्र भी होगा। यह 
केन्द्र प्रारम्भिक तथा तहसील-पंचायतों के लिए झ्रावश्यक तथा उपयुक्त 
सूचनाएं उपलब्ध करेगा । इस कायं को पुस्तकरक्षकःही करेगा । 
श्राय के स्रोत--जिला-पंचायत को म्राय के लिए कर लगाने पड़ेंगे | 
इस स्तर पर लगाये जा सकनेवाले कुछ कर ये हो सकते हैं--- 
१. व्यवसाय-कर। 
२. मेला-कर | 
३. घोडा-गाडी तथा बा रबरदारी के पशुओं पर कर । 
इस आय के साथ-साथ सरकार से भी कुछ सहायता प्राप्त की जा 
सकती है। इन करों से हुई ग्राय का अनुमान यह है-- 


त्क 


- ` **  विषयःप्रवेश 
सद 


व्यवसाय-कर .(एक आना प्रति व्यक्ति 
` प्रति वषं) 


मेला-कर (१०० २० प्रति मेला १०० 
` मेलों का) 


घोड़ा-गाड़ी वारवरदारी के अ्रन्य पशु 
लगभग ते 


हँ 


अनुमानित व्यय--जिला-पंचायत के कम-से-कम कर्मचारी ये होगे | 


000 


आय 


३१,२५० रु० 


क्र 


, १०,००० ,,. 


५१,२५० रुपये 


१०,००० , ~ . 
"बच 


एक मन्त्री, एक श्रोवरसियर, एक अध्यक्ष ्रन्वेषण-केन्द्र, एक पुस्तकालय 
तथा संग्रहालयरक्षक, दो क्लक तथा पांच चपरासी। इस स्टाफ के वेतन 
. तथा अन्य व्यय का व्योरा इस प्रकार होगा-- 


+ ५ सद 


- ` “मन्त्री. २५० रु० प्रति मास 
``, ‹ प्रोवरसियर १५० २० प्रति मास 


» ग्रन्वेषण-केन्द्र भ्रध्यक्ष ३०० २० प्रति मास 
पुस्तकालय तथा संग्रहालय-रक्षक २०० रु० 
प्रति मासं 
दो कलक १००३२० प्रति मास 
पांच चपरासी ४० २० प्रति मास 
स्टेशनरी तथा भ्रन्य आवश्यकताएं 
श्रन्वेषण-केन्द्र तथा पुस्तकालय 


_ कार्य-शली--जिला-पंचायत की साधारणतया तीन मास में एक . 
बैठक उपयुक्त होगी । कोरम निर्धारित होगा। सारा दफ्तरी काम बेतनिक | 


कर्मचारियों द्वारा किया जायगा । 


व्यय 
३००० ₹० 
१८०० ,, ` 


३६०० ,, 


' २४०० ,, 
२४०० ,, 
- २४०० ,, 
३००० ,, 
२००० ,, 


२०,६०० रुपये 


पंचायत का कार्यालय पंचायत के अपने भवन में होना चाहिए । 
इसका निर्माण एक स्वीकृत नक्शे के भ्रनुसार होना चाहिए। इस पंचायत- 
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घर का निर्माण भी पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत हो सकेगा । इसका 
नवशा सारे देश के लिए एक-सा होना चाहिए। इस प्रकार जिला-स्तर 
तक स्थानीय स्वराज का एक श्उंखलाबद्ध तथा भ्रच्योन्याश्रित क्रम स्थापित 
हो जायगा । सत्ता का मूल परिवार और ग्राम होगा । राजकीय कर्मचारी 
भी बराबर सहयोग देंगे । ग्राम की उन्नति तथा विकास की धारणा 
किसी भी स्तर पर भुलाई नहीं जायगी । नगर भी झपनी स्वाभाविक 
अवस्था में भ्राकर ग्राम भौर ग्रामीणों के पोषक बन जायंगे । इस प्रकार 
एक वास्तविक लोकतन्त्र को क्रियान्वित किया जा सकेगा, जहां भ्रधिकार 
और. कत्तंव्य हर समय जनता के पास ही रहेंगे । साथ ही पूरी-की-पूरी 
व्यवस्था बडी संगठित होगी । केन्द्रीय सत्ता केवल समाज-सेवा के लिए 
होगी भोर वह भी उतनी ही मात्रा में जितनी कि मूल संस्थाएं चाहें । 
` प्रान्त, देश तथा विश्व का शासन . 
प्रान्त का शासन--प्रान्तीय स्तर पर शासन की दो समस्याएं सामने 
भाती हैं--एक प्रबन्ध की और दूसरी कानून बनाने की । हमारी वर्तमान 
व्यवस्था के भ्रन्तगंत कानून बनाने का कार्य निर्वाचित विधानंमण्डल 
करता है औौर प्रबन्ध का कार्य विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी 
सन्त्रि-परिषद्‌ करती है । विधानमण्डल के सदस्यों का निर्वाचन होता 
है। वतमान प्रणाली का मुख्य दोष यह है कि विधानमण्डलों के सदस्य 
अपने चुनाव के बाद जनता से सम्बन्ध खो बैठते हैं । चुनाव के पहले 
उनका केवल एक ध्येय होता है, भौर वह है सदस्यता के लिए वोट 
थाना । पांच वर्ष के बाद जब अगला चुनाव होता है तो फिर यही क्रम 
दुहरा दिया जाता है । इससे लोकतन्त्र की भावना .का विकास नहीं हो 
पाता है । ं 
पंचायत-राज की धारणा के अन्तर्गत हमें विधानमण्डलों और उनके 
चुनाव के मौजूदा स्वरूप को बदलना होगा। गांधीजी के मत के ग्रनुसार 
तो वर्तमान विचार के राज्य भ्रथवा प्रान्त न होकर जिला का सीधा 
सम्बन्ध केन्द्र से होना चाहिए । उनके क्रम में तीन स्तर हैं--ग्राम, जिला 
श्रौर देश । टु 
२ यदि सुविधा के लिए यह झ्रावश्यक समझा जाय तो प्रान्तीय सलाह- 
4 च न नट ० ० 
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कार परिषद्‌ के लिए जिला द्वारा प्रतिनिधि भेजे |जा सकते हैं। यह 
सलाहकार-परिषद्‌ केवल श्रध्यक्ष चुनेंगे भ्रौर जिलों को सलाह देंगे तथा 
देश के केन्द्रीय संसद को कानून बनाने के प्रस्ताव भेज सकेंगे । इस स्तरा 
थर मन्त्रिमण्डल तथा विधान-सभाएं नहीं होंगी । ७ 
सलाहकार-मण्डल के भ्रधिवेशन नियत समय पर हुआा करेगे । 
अपनी तहसील भ्रथवा ग्राम-पंचायत का विश्वास खो देनेवाले व्यक्ति को 
सलाहकार-मण्डल की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। इस प्रकार से निर्मित 
सलाहकार-मंडल का प्रत्येक सदस्य अपने प्रान्त, जिले, तहसील तथा गांव 
की परिस्थितियों से परिचित होगा भ्रौर सलाह द्वारा देश तथा जिलों में 
सम्पर्क कायम रखेगा | 
ग्रामों के संगठन पर आधारित शासन का यह स्वरूप शासन के भार 
को कम करेगा, करों के बोझ को हल्का करेगा, उसे स्थानीय साधनों के 
भीतर सीमित रखेगा और उसे वास्तविक भ्रथों में लोकतान्त्रिक बनायेगा । 
' देश का शासन--देश का प्रबन्ध करने के लिए निर्वाचित विधान- 
मण्डल (संसद) का चुनाव इस प्रकार होना चाहिए कि हर ग्राम-पंचायत 
का एक वोट माना जाय। हर उम्मीदवार कम-से-कम दो पंचायतों द्वारा 
नामजद किया जाय । चुनाव के लिए प्रचार नहीं किया जा सके । 
उम्मीदवारों के सम्बन्ध में राज्य पुरा विवरण हर पंचायत के पास भेजे | 
उन सब व्यक्तियों पर हर पंचायत विचार करके उपयुक्त व्यक्तियों के पक्ष 
में मत दे। इस प्रकार पंचायतों द्वारा सदस्यों का चुनाव होने से हर 
संसद-सदस्य का पंचायतों के साथ सजीव सम्बन्ध बन जायगा । पंचायतों 
को श्रधिकारे होगा कि वे किसी भी भ्रनुपयुक्त सदस्य को किसी भी समय 
उसके विरुद्ध ग्रविश्वास प्रस्ताव पास कर वापस बुला लें और उसके 
स्थान पर नया सदस्य चुन ले । प्रधानमन्त्री का चुनाव संसद के सदस्य 


करें । वह अपनी मन्त्रि: परिषद्‌ बनाये, जो संसद के प्रति उत्तरदायी. 


होगी । पर राष्ट्रपति का चुनाब पंचायतें करे। 
” देश का शासन प्रधान मन्त्री और उसकी मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य मन्त्री 


उ 


चलायंगे । संसद का मुख्य काम कानून बनाना गोर शासन पर नियन्त्रण br 


रखना होगा। विशेष प्ररिस्श्रितियों-में राष्ट्रपतिः स प 0710 
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कायें कर सकेगा । यदि संसद के दोनों सदन--लोकसभा तथा राज्य सभा 
दोनों रखे जाते हों तो एक अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा तथा दूसरी पंचायतों 
के प्रतिनिघान से निमित हो सकती है । | 
पुरे देश के शासन की चर्चा करते समय न्याय की व्यवस्था पर भी 
ध्यान देना होगा । ग्रामीण स्तर पर न्याय की चर्चा हम पहले कर चुके 
हैं, पर उससे ऊपर के स्तर का विचार गभी तक नहीं किया गया था। 
न्यायालय ही कानून के शासन के संरक्षक होते हैं भौर न्यायालयों को 
कई बार शासन के विरुद्ध भी फैसले देने पड़ते हैं । इसलिए न्याय-विभाग 
की स्वतन्त्रता पर कोई प्रांच नहीं प्रानी चाहिए । विभिन्न देशो में इसके 
लिए विभिन्न प्रणालियां प्रचलित हैं। इसके लिए सुझाव यह है कि देश के 
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मन्त्रि- 
परिषद्‌ के परामश पर होनी चाहिए । मुख्य न्यायाधिपति की पद-विमुक्ति 
केवल संसद के प्रस्ताव पर ही हो सके मुख्य न्यायाधिपति को मन्त्रणा 
से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करे श्रौर 


प्रान्तीय न्यायालय जिलों तथा अन्य न्यायालयों की स्थापना करेगे। इस 


तरह से अपने प्रबन्ध में पूणं स्वतन्त्रता मिल जाने से न्याय-तन्त्र की 
स्वतन्त्रता भी निश्चित हो जायगी । 

विश्व-शासन--मनुष्य में समस्त विएव को एक ही शासन में लाने 
की भावना य्रादिकाल से विद्यमान है । प्राचीन भारत के चक्रवर्ती सम्राट, 
सिकन्दर ग्रौर चंगेज जैसे महान्‌ विजेता, ओर हिटलर जैसे दुस्सहासी . 
ग्रोक्रान्ता-समीने किसी-न-किसी प्रकार इसे साकार करने की चेष्टा 
की थी । 

बीसवीं सदी में ऐसी व्यवस्था के निर्माण की दिशा में पहला कदम 
प्रथम विद्व-युद्ध के बाद उठाया गया था। राष्ट्र-संघ (लीग ग्राव नेशन्स) 
की स्थापना इसी उद्देश्य सै की गई थी कि वह संसार में शान्ति ओर व्य- 


` वस्था कायम रख सके । पर संगठन की श्राधारभूत कमजोरियों आर 


इसके पास ठोस शक्तियों का श्रभाव होने के कारण यह संस्था सफल न 


. हो सकी। 
द्वितीय विदव-युद्ध के पश्चात्‌ बनाया गया संयुक्त राष्ट्रसंघ (यू. . | 


~ 
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एन. श्रो.) इन बातों में पिछले राष्ट्रसंघ से भ्रधिक ग्रच्छा है, भ्रौर विश्व 
के गुटों में बंटे होने और ग्रविदवास और भय के वातावरण के बावजूद 
इसने अपने अभिकरणों तथा न्य संस्थाग्नों के द्वारा मानव-जाति की 
बडी सेवा की है! ह 

इस प्रकार विश्व-व्यवस्था तथा विइव-शान्ति को बनाये रखने के 
उद्देश्य से निमित ये सभी संस्थाएं मनुष्य की उसी पुरानी श्रांतरिक भावना 
के कारण ही हैं, जिसके श्रन्तगंत आदिकाल से कई व्यक्तियों ने संसार को 
एक व्यवस्था में लाने के प्रयास किये थे । 

पर इन संस्थाझों की ग्राघारभूत कमजोरी यह है कि सदा से इनपर 
बलशाली राष्ट्रों की प्रभुता जमी रही है । इन महान्‌ राष्ट्रों की परस्पर 
विरोधी भावनाओं के रहते विश्व-शान्ति और विद्व-व्यवस्था की कल्पना 
नहीं की जा सकती । जबतक विभिन्न राष्ट्रों के पास श्रपने-भ्रपने सैन्य 
तथा अस्त्र बल रहेंगे, ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकेगी । प्रतः जबतक 
अखिल विशव के स्तर पर किसी ऐसी संस्था का निर्माण नहीं होता, जो 
सभी राष्ट्रों की प्रतिनिधि हो, तबतक इस उद्देश्य से स्थापित की गई 
कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था सफल नहीं हो सकेगी । पंचायती योजना के 
अनुसार निमित विश्व-पंघ को संसार का प्रत्येक राष्ट्र कुछ धिकार 
प्रदान करेगा । ये भ्रधिकतर बहुत-कुछ उन्हीं अधिकारों जैसे होंगे जसे कि 
इकाइयों में शान्ति और व्यवस्थां बनाये रखने के लिए और उनके पारः 
स्परिक सम्बन्धों को भ्रच्छा रखने के लिए संघीय शासन के देशों में उनके 
केन्द्र को प्राप्त होते हैं। संघीय शासन में सेना केवल केन्द्र का विषय होता 
है। विशव-संघ के सदस्य अपने-अपने देश के अन्दर भ्रपनी-भ्रपनी सुरक्षा 
के लिए तो सेना रख सकेंगे, परन्तु दूसरे देश में प्रविष्ट होनेवाली सेना . 
इसी संस्था के भ्रधीत रहना चाहिए । इन शक्तियों से सम्पन्न संस्था ही 
प्रभावशाली हो सकती है । यह संस्था वाकायदा निर्वाचित होनी चाहिए। . 
हर देश को संसद श्रपनी जनसंख्या के आधार पर अपने प्रतिनिधि विइव- 
शासनमण्डल में भेजे। वह मण्डल भ्रपनी एक संचालक परिषद्‌ नियुक्त ' 
.करे। इससे एक पूर्ण ख्पेण प्रतिनिधि विइव-संस्था का निर्माण सम्भव हो 
सकेगा । ऐसा विषव-शासनकाल वस्तुतः ग्रामों का प्रतिनिधि होगा। जब | 
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तंक ऐसी प्रतिनिधि और प्रभावशाली संस्था नहीं बनती, तबतक विश्व- 
कल्याण के सपने प्रे होने सम्भव नहीं। जब एक ऐसा तन्त्र निमित हो 
जायगा तब शनैःशनैः श्रहिसात्मक विचाराधारा नीचे से विकसित होती 
तथा पनपती हुई ऊपर को बढ़ेगी । भ्रधिक-से अधिक अधिकार ग्रामों को 
मिलते जायंगे और एक शासन-निरपेक्ष समाज की धारणा से क्रियान्वित 
होनेवाले लक्ष्य तक पहुंचना सम्भव हो सकेगा। शासन-निरपेक्ष समाज 
की रचना शासन-विहीन समाज की धारणा से इस बात में भिन्न है कि 
शासन-निरपेक्ष समाज में शासन केवल इसलिए शेष रहता है कि कोई 
व्यक्ति, दल अ्रथवा राष्ट्र शक्ति हथियाने का प्रयत्न न कर सके । 
स्पष्ट है कि इनमें से कई प्रस्ताव ऐसे हैं, जो सामान्य पाठक को भ्राज 
झद्भुत तथा अव्यावहारिक लग सकते हैं। परन्तु हर नई विचारधारा 
झारम्भ में ऐसी ही लगती है। पंचायत-राज की इस धारणा के पीछे 
सदियों का भ्रनुभव है । यह व्यवस्था आज की उथल-पुथल को दुनिया के 
सामने प्रगति, शान्ति और सुख का एक व्यावहारिक नक्शा प्रस्तुत 
करती है। 


गाज पंचायत-राज हमारे देश का जयघोष है। इस दिशा में नए- . 


नए प्रयोग हो रहे हैं। हर राज्य इसे सफल बनाने की चेष्टा में है 
श्री जयप्रकाश नारायण के निबन्ध ने तो विश्व-भर का ध्यान इस ओर आक- 
'षित किया है । इस पुस्तक के अगले भ्रघ्यायों में इस दिशा में जो हुम्रा 
है तथा जो होनेवाला है, उस पाठकों के समक्ष रखने का प्रयत्न किया 
गया है। 
पंचायत-राज एक ऐसी कल्पना है, जो विश्‍व के सामने लोकतन्त्र का 
एक नया वास्तविक दृष्टिकोण रखने जा रही हे । इसका पूणं व्यक्त 
रूप भ्रभी विकसित होने को है । ग्रतः हर देशवासी का कत्तव्य है कि 
वह इसपर सोचे, विचार करे भ्रोर उन विचारों को जनता के समक्ष 
रखे ताकि इसके विकास कायं में शासन तथा नेताग्रों को सहायता मिले । 
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इतिहासकार ग्रादिमकाल को ही पुराणों का सतयुग' कहते हैं | 
महाभारत में सतयृग के बारे में कहा गया है कि सतयुग में सब 
लोग ब्राह्मण थे । कोई वणं-भेद नहीं था । हरेक व्यक्ति अपने 
घ्मे-कत्तेव्य का पालन करता था। अपराध नहीं होते थे। राजा की 
परिपाटी से लोग उस समय परिचित थे। दण्ड देने की कोई भ्राव- 
इयकता नहीं पड़ती थी म्रौर न ही कोई दण्ड देनेवाला. होता था। 
कालान्तर में समाज में विकार उत्पन्न हो जाने के कारण ही वर्णो की 
उत्पत्ति हुई । इसी तरह से यह भी वर्णन आता है कि विवाह की कोई 
ऐसी वैध प्रणाली नहीं होती थी, जेसी कि भ्राज हमारे यहां प्रचलित है । 
राजा की संस्था के प्रादुर्भाव का कारण बताते हुए महाभारत में लिखा 
है कि एक ऋषि ने दूसरे ऋषि की पत्नी से बलात्कार किया। उस ग्रप- 
राध को सत्यकेतु ने सामाजिक श्रपराघ ठहराया ओर ऐसे सामाजिक 
अपराधियों को दण्ड देने के लिए राजा की संस्था का निर्माण किया गया । 

राजा का जन्म 

राजा की संस्था की स्थापना करते हुए कहा गया है कि किसी 
व्यक्ति के व्यवस्थापक न होने के कारण भ्रार्यावतं में दुराचार ध्रोर 
ग्रव्यवस्था फेल गई और सामाजिक नियमों की अवहेलना तथा उपेक्षा 
की जाने लगी। परिणामस्वरूप ग्रायें जाति की रकत-शुद्धता मष्ट हो गई 
झौर कई ग्रनायं ग्रायं जाति में मिश्रित हो गये । इस वणंसंकरता से 
प्रचलित मान्यताओं तथा घारणाग्रों को व्याघात पहुंचने लगा । इन सब 
कारणों से एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की आवश्यकता भ्रनुभब की 
जाते लगी, जो समाज में फिर से व्यवस्था स्थापित कर सक झौर फल- 
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स्वरूप राजा का जन्म हुआ । परन्तु प्रायं राज्य-शासन-प्रणाली में राजा 
के राज्य करने का नेसगिक भ्रधिकार कभी नहीं माना यया। राजा को 
आयं-नियमो . के भ्रनुसार दिये गए अ्रधिकारों के भ्रतिरिक्त अन्य कोई 
अधिकार प्राप्त नहीं होता था। यदि राजा भी श्रार्य-नियमों की ्रवहेलना 
या निरादर करता था, कोई अनधिकार चेष्टा करता था तो मन्त्रिमण्डल 
अथवा वृहत्‌ राज्य-सभा द्वारा उसपर जुर्माना किया जा सकता था । 
“उस काल में राजा से तात्पयं एक ऐसे नेता से था, जो अ्रपनी प्रजा का 
रंजन करने में, उसका पालन-पोषण तथा रक्षा करने में समथं हो। राजा 
दाब्द की परिभाषा करते हुए यह लिखा गया है कि--यः प्रजाः रंजयति 
स एव राजा नेतरः।” 
विशः, समिति और सभा 
प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि उस काल में जनता की समि- 
तियों के द्रारा-ही शासन-कार्ये चला करता था । यह समिति वस्तुतः उस 
क्षेत्र के निवासियों के द्वारा निर्वाचित सभा होती थी। वेदों में इस समिति 
को “विशः कहा गया है। इस समिति का एक कार्य राजा का चुनाव भी 


हुआ करता था । यह समिति एक राजां के स्थान पर दूसरे राजाका - 


चुनाव भी कर सकती थी । इस प्रकार वैधानिक दृष्टिकोण से इस समिति 
को पूणं भ्रधिकार प्राप्त थे। राजा का यह कत्तव्य था कि वह समिति की 
बैठको में उपस्थित रहे यदि राजा समिति की बैठक में उपस्थित नहीं 
होता था तो उसको जनरंजक नहीं माना जाता था। उस क्षेत्र में रहने- 
चाले सभी व्यक्ति इस सभा के सदस्य होते थे और ये सदस्य किसी एक 
सदस्य को निर्वाचन द्वारा चुनकर उसको उस समिति में भ्रपने प्रतिनिधि 
के रूप में भेजा करते थे । हर यांव में एक नेता होता था, जिसको 
ग्रामणी' कहा जाता था। समिति एक स्थानीय संस्था थी । बाद में 
इसीको 'परिषद्‌' कहा जाने लगा । 
समिति के भ्रतिरिक्त 'सभा' नामक एक और संस्था थी। सभा में 
स्वतन्त्रतापूर्वंक विवाद चलते थे और जो निचय सभा या समिति में हो 
जाता, उसका पालन सबके लिए अनिवार्य समझा जाता था । परन्तु यह 
निश्‍चयपुवंक नहीं कहा जा सकता कि समिति तथा सभा का परस्पर 


३ 
4 
CB TORE BRS ST TS १ Se Ah oi he 





भारत की पंचायत-परम्परा ५७ 


सम्बन्ध किस प्रकार से आयोजित किया जाता था। सभा के प्रधान को 
सभांपति कहा जाता था । इसमें सन्देह नहीं कि सभा एक उच्चकोटि की 
संस्था थी और निर्णयात्मक कार्य किया करती थी । 

इन बातों से पता लगता है कि प्राचीन भारत में शासन-प्रबन्ध करने 
के लिए निर्वाचित संस्थाएं हुआ करती थीं । यही नहीं, धार्मिक कायं के 
लिए भीं संस्थाएं थीं, जोकि 'विदथ' के नाम से पुकारी जाती थीं । देश- 
रक्षा के लिए जो लोकप्रिय संस्था थी, उसे उस समय 'सेना कहा” 
जाता था । 

समय के साथ-साथ लोकतान्त्रिक पद्धति पर आधारित इन संस्थाओं 
का विकास होता गया । शिक्षा, रथं, व्यापार रोर न्याय भ्रादि कार्यो के 
लिए अनेक स्वशासित संस्थाएं विकसित होती गईं । ये संस्थाएं धीरे-धीरे 
ग्राम-क्षेत्रो के अन्दर शासन के सारे प्रबन्ध-कार्य को करने लगीं और 
समाज का एक आवश्यक अंग बन गईं। 

इन संस्थाभ्नों को सम्पत्ति प्राप्त करने, रहन करवाने तथा रहन रखने 
के पूर्ण अधिकार होते थे । ये संस्थाएं भारी झपराधों को छोड़कर ग्राम: 
क्षेत्र में न्याय का कार्य भी करती थीं । इसके अलावा भूमि प्राप्त करना, 
अनाज संग्रह करना तथा जनता के सेवा के कार्य भी इन्हींके द्वारा किये 
जाते थे । इनको श्रम प्राप्त करने का अधिकार भी था ओर जलाशायों, 
उद्यानों, सिंचाई के साधनों, नहरों तथा पथों की देखभाल का प्रबन्ध भी 
इनके ही प्रधीन हुम्रां करता था । अकाल तथा अन्न-संकट के समय इनको 
जनता की सहायता करने तथा खजाने से ऋण लेने का अधिकार था 
आर कई बार तो ये अपनी सम्पत्ति बेचकर भी जनता की सहायता करती 
थीं । ये संस्थाएं अपने उत्तरदायित्त्वों को निमाने में सदेव सतक रहा 
करती थीं भौर ग्रामीणों को डाकुग्रों तथा शत्रुप्नों से भी बचाती थों। 

इन ग्राम-सभाग्रों के निणेय को न माननेवालों को ग्राम-द्रोही कहा 
जाता था । उस क्षेत्र के समस्त करों को सरकार को देने की जिम्मेदारी 
भी इन्हीं संस्थाग्रों पर हुम्रा करती थी । इनके हिसाब की देखभाल तथा 
पड़ताल शासन के कर्मचारी किया करते थे और इनके सदस्यों को अपने 
कत्तव्य की अवहेलना पर दण्ड दिया जाता था । | 
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ग्राम-समा को, जिसे 'महासभा' कहा जाता था, गांव के प्रबन्ध के 
पूर्ण अधिकार थे। कहीं-कहीं इन सभाग्रों के पास अपने भवन भी होते. 
थे झोर बाकी स्थानों पर इसकी बैठकें मन्दिरों में हुआ करती थीं । हरेक 
कार्य के लिए छोटी-छोटी समितियां बनाई जाती थीं। समिति के प्रधान 
को 'महापुरुष' कहा जाता था। यह समितियां जलाशयों, उद्यानों, न्याय, 
घन-धान्य, मन्दिरों तथा कृषि भ्रादि का प्रबन्ध किया करती थीं । 

ग्राम-सभा के चुनाव के लिए ग्राम को दस क्षेत्रों में बांटा जाता 
था। हरेक चुनाव-क्षेत्र के निवासी एकत्र होकर इस समिति में रखे जाने 
योग्य व्यक्तियों की सूची तैयार कर लेते थे। साधारणतः ३५ से ७० 
साल की भ्रायुवालों को ही इस कार्य के योग्य समझा जाता था । इसके 
साथ शिक्षा तथा सम्पत्ति-सम्बन्धी योग्यता भी देखी जाती थी । उन 
व्यक्तियों को, जो कभी पिछली समिति में नियुक्त हो चुके हों भर 
जिन्होंने हिसाब प्रादि में कुछ गड़बड़ की हो, या जिन्होंने पांच बड़े पापों 
में से कोई पाप किया हो, उन्हें इन समितियों में रखे जाने योग्य नहीं 
समझा जाता था । ऐसे प्रस्तावित व्यक्तियों में से समितियों के लिए 
चुनाव होता था। और अनुभव तथा शिक्षा के अनुसार उन्हे समितियों 
का कायं सौंपा जाता था । 

राजा प्रजा का सेवक 

प्राचीन भारत में राजा का शासन करने का दैवी भ्रधिकार नहीं माना 
जाता था । उसे प्रजा का सेवक ही माना जाता था। राजा को केवल वही 
अधिकार प्राप्त थे, जो कि कानून के द्वारा प्रजा की भर से दिये जाते 
थे। राजा पर जुर्माना किया जा सकता था र मन्त्रिमण्डल या स्वयं 
जनता की स्वतन्त्र सभा बुरे राजा को पद्च्युत भी कर सकती थी। 
इसके अतिरिक्त राज्य-कत्तंग्यों की भ्रवहेलना करने भ्रथवा कानून के 
विरुद्ध भ्राचरण करने पर भो उसको हटाया जा सकता था । वास्तव में 
राजा का स्थान ग्रामणी (ग्राम-सभाधिपति) से ग्रधिक नहीं था । कोई 
भी राजा मन्त्रिमण्डल के विना कार्य नहीं कर सकता था। रामायण में 
भी प्राठ मन्त्रियों के एक मन्त्रिमण्डल का जिक्र भ्राता है। मन्त्रिमण्डल 
मे एक मुख्यमन्त्री भी होता था, जिसको प्रधान कहा जाता था । इस 
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प्रकार यह कहना अत्युक्ति न होगा कि श्रायं भारत में जिस लोकतान्त्रिक 
शासन-पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ, उसकी मौलिक संस्था भारत के ग्रामो 
में ही उत्पन्न हुई । 

भारत की प्राचीन शासन-पद्धति के सम्बन्ध में यूरोपीय विद्वानों ने बड़े 
परिश्रम के साथ खोज की है । इनमें से श्री ई० वी० हैवेल का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । हैवेल के अनुसार, “आये प्रजातान्त्रिक पद्धति से 
अपना शासन-काय चल ते थे । प्रजातन्त्र की झाधारःशिला ग्राम थे। 
प्रदेश की रक्षा ग्रौर जीवनोपयोगी वस्तुओं को उपलब्धि सुगमता से हो . 
सके, इसके लिए एक या कई ग्रामों को मिलाकर एक संघ बना दिया 
जाता था। सारा प्रदेश राजा के अधीन होता था । राजा का पद दो 
प्रकार से प्राप्त होता था-- (१) निर्वाचन से, (२) वंशानुक्रम से । 
परन्तु किसी भी सूरत में राजा को प्राये-परम्परा पर बने नियमों के 
विरुद्ध नहीं जाने दिया जाता था। 

“जनता के प्रतिनिधियों की एक वृहत्‌ सभा हर साल भ्रपनी एक बठक 
करती थी, जिसमें ग्राम-परिषद्‌ के लिए पांच सदस्य चुने जाते थे, जो 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से समाज के पांच आवश्यक तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करते . 
थे, ताकि ग्राम का शासन पूर्णतया घायं-पद्धति के भ्रनुसार चलाया जा 
सके । सदस्य निर्वाचन से चुने जाते थे । परन्तु कई बार, राजा के समान, 
कई परिवारों को वंशगत सदस्यता का भ्रधिकार भी दे दिया जाता था । 
लेकिन जब भी कोई भ्रपने कत्तव्य से विमुख होता था तो उसका यह 
अधिकार छीन लिया जाता था। वंशानुगत सदस्यता का अधिकार होने 
से कई बार वृहत्‌ सभा केवल परामशंदात्री मात्र ही रह जाती थी, परंतु 
फिर भी जनता के अ्रधिकारों की रक्षा के लिए सभा को राय पना एक 
महत्वपूर्ण स्थान रखती थी । यहांतक कि मौर्यकाल में राज्यशासन का 
भार राजा में केन्द्रित हो जाने पर भी इन सभाग्रों की राय को बड़े भ्रादर 
की दृष्टि से देखा जाता था ।' 

ऊपर के इस संक्षिप्त वृत्तान्त से यह भली-मांति स्पष्ट हो जाता है 
कि प्राचीन भारत में शासन विकेन्द्रित था भौर वह ग्राम-पंचायतों के 
हाथ में था। ग्रतः यदि यह कहा जाय कि यह सत्ता बाद में राजाझों या 


क कि 
कोर ह 
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केन्द्रीय शासन को मिली, तो कोई अत्युक्ति न होगी। अन्य देशों में भी 
मानव बहुत-कूछ इसी तरह से भ्रसम्यता से सभ्यता की भ्रोर बढ़ता गया। 
आरम्भ में परिवार पर परिवार के वृद्ध व्यक्ति का नियन्त्रण था और 
'परिवार-सम्बन्धी सभी कार्यों का वह सर्वेसर्वा माना जाता था । इस प्रथा 
के चिक्त प्रभो तक मिलते है । लेकिन शुद्ध, स्पष्ट तथा पद्धति के रूप में 
पंचायत-राज के आरम्भ का श्रेय भारतवर्ष को ही है। भारत में इन 
संस्थाओं का संगठन एक वैज्ञानिक ढंग से भ्रघ्ययन तथा भ्रनुसंधान का 
फल था। ये ग्राम-सभाए क्षेत्रों में संगठित थी ग्रौर क्षेत्र मण्डलों में ग्रंथित 
और समस्त देश इसी प्रकार से एक सूत्र में बंधा हुआ था । 
| प्राचीन भारत में पंचायत 
हम देख चुके हैं कि भारत में ग्रामराज की प्रथा का किस प्रकार 
उदय श्रौर विकास हुम्ला । ग्रामराज्य का यह संगठन म्रौर ग्रामों की यह्‌ 
स्वतन्त्रबा समय के साथ-साथ और अधिक पनपती और विकसित होती 
गई । रामायण में इनका वर्णन जनपदों के नाम से भ्राता है । महाभारत 
काल में भी इन संस्थामओरों को पुरो स्वायत्तता प्राप्त थी । वैदिककालीन 
तथा उत्तर वेदिककालीन इतिहास के अवलोकन से यह बात स्पष्ट हो 
गई है कि प्राचीन भारत का प्रत्येक ग्राम एक छोटा-सा स्वायत्त राज्य 
था। इस प्रकार के कई छोटे-छोटे गांवों के छोटे-छोटे प्रादेशिक संघ मिलकर 
बड़े संघ बन जाते थे। संघ पूर्णतः स्वावलम्बी थे तथा एक-दूसरे से बडी ग्रच्छी . 
तरह जुड़े हुए तथा सम्बन्धित थे। वास्तव में उनका संगठन इतना मजबूत था : 
कि उसने एक सुदृढ़ दुगे की भांति विदेशी ग्राक्रमणों से हमारे देश की 


संस्कृति की रक्षा की । भ्राक्रमणकारियों के रेले-के-रेले हमारे देश पर 
आते रहे, कई विदेशी जातियां यहीं वस भी गईं, पर हमारे ग्राम-संगठन, 


हमारी संस्कृति और हमारी परम्परा पर उनका कोई खास प्रभाव नहीं 
पड़ा । देश के क्रमिक इतिहास के अभाव के कारण इनके विकास 
का क्रमबद्ध वृत्तान्त. नहीं मिल पाता, परन्तु बोद्ध-काल के संघों 
की कायं-पद्धति का जो दर्शन मिलता है, उसपर ग्रामराज की प्रथां 
को स्पष्ट छाप है । इन संघों की कार्य-पद्धति का वर्णन करते हुए हैवेल 

लिखता है-- | 
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“इन संघों की बेठको में सदस्य पदानुसार निश्चित जगहों पर बैठते 
थे। इन स्थानों का निर्धारण आसन प्रज्ञाक किया करता था । प्रधान 
इस घोषणा से कार्यारम्भ करता--'भ्रादरणीय संघ मुझे श्रवण करे और 
यदि संघ को समयोचित प्रतीत हो तो कार्य भी करे--संघ के आगे यह 
प्रस्ताव है । प्रस्ताव पढे जाने के पश्चात प्रस्तावक उसका श्राधय सम- 
भाता था । जिन्हें प्रस्ताव से विरोध होता था, वे बहस करते ग्रोर भ्रपनी 
बात रखते थे । फिर प्रधान पूछता था कि क्या प्रस्ताव स्वीकार है। तीन 
बार ऐसा करने पर यदि कोई विरोध न होता तो प्रस्ताव स्वीकृत समका 
जाता था, अन्यथा मत लिये जाते । निर्णय बहुमत से होता था । परन्तु' 
यह आधुनिक समय का बहुमतवाद नहीं था। बौद्ध संघ तथा झार्यो की 
सभा.पर भ्रलिखित परन्तु परम्परागत नियमों और श्रथाश्रों का बड़ा 
प्रभाव था । जव धमं के विषय पर कोई विवाद होता तो धर्मसंघ के वृहत्‌' 
ग्रधिवेशन का निर्णय मान्य होता था । वृहत्‌ प्रधिवेशन का बुलाया जाना 
बहुत महत्वपूर्ण घटना होती थी । वेशाली तथा राजगुह के ऐसे भ्रधिवेशनों' 
का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। संघ की साधारण बैठको में मत-निर्णायक 
अथवा मध्यस्थ निर्णायक भी चुन लिया जाता था, जिसका निर्वाचन उसके 
न्याय, ज्ञान तथा सदाचार के गुणों पर निर्भर होता था । यह हरेक निर्णय 
पर दिये मतों की भली प्रकार जांच करता था झोर ऐसे निर्णयों को 
अवेघ घोषित करता, जो धमं-विरुद्ध होते इस प्रकार भारत की शासन- 
पद्धति मध्यस्थ-निर्णय तथा बहुमत का मध्यवर्ती मार्ग था ।” 

बौद्ध-संघों के शासन की प्रणाली वस्तुतः भारत की ग्राम-पंचायतों 
तथा ग्राम-संघों से ही ली गई थी। भारत पर सिकन्दर महान्‌ तथा अन्य 
यूनानी झ्राक्रमणकारियों द्वारा निर्मित यूनानी स्मारकों से भी इस बात 
का पूर्णरूपेण समर्थन होता है कि ग्रामों के पंचायती संगठन पूर्णतया पृष्ट 
थे और ग्रामों की इकाइयों को पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त थी। 

मौयंकाल में भी ग्राम-इकाइयों को स्वायत्तता प्राप्त रही, तथापि 
हवेल के कथनानुसार चाणक्य (कोटिल्य) इन स्वतन्त्रता तथा पृथक्‌ 
छोटी-छोटी इकाइयों को देश की राजनेतिक सत्ता के ह्लास का क्रारण 
मानता था। यह ठीक है कि उसने भ्रपंनी प्रसिद्ध: पुस्तक 'भ्रथंशास्त्र में 
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इनका कोई विशेष वर्णन नहीं किया है; परन्तु चन्द्रगुप्त के दरबार में 
रहनेवाले यूनानी राजदूत मेगस्थनीज़ के वृत्तान्त से उसके बारे में काफी 
सामग्री मिलती है । मंगस्थनीज के वृत्तान्त से उस समय के नगरःप्रशासन 
तथा ग्राम-प्रशासन पर खासा प्रकाश पड़ता है। नगरों का प्रशासन भी 
पंचायती प्रणाली से ही होता था, भौर तत्कालीन पाटलिपुत्र का प्रशासन 
उसकी सफलता का सूचक है । | 
` मँगस्थनीज के अनुसार नगर-प्रशासन भी ग्राम-प्रशासन की भांति 
ही होता था। नगर का शासन एक निर्वाचित संस्था के हाथ में होता 
था, जिसमें ३० सदस्य होते थे । सदस्य छः समितियों में विभक्त होते 
थे । प्रत्येक समिति भ्रलग-प्रलग विषयों का प्रबन्ध करती थी । 
कुछ विषय अ्रवदय ऐसे थे, जो सीधे राजकीय नियंत्रण में होते ये । 
'पहली समिति उद्योगों का प्रबन्ध करती थी । दूसरी यात्रियों और 
विदेशियों की देख-रेख करती थी तथा उनके आवास, भोजन, 
आओपचारिक सहायता भ्रादि का प्रबन्ध करती थी। यह समिति उनके 
रहन-सहन का भी ध्यान रखती थी ग्रौर वापसी के समय शावश्यकता 
'पड़ने पर उनकी सहायता भी करती थी । विदेशी यात्री की मृत्यु होजाने 
पर यह समिति उसको सम्पत्ति को उसके घर तक पहुंचाने तथा भ्रन्तिम 
क्रिया ग्रादि का भी प्रबन्ध करती थी । तीसरी समिति जन्म-मरण के आंकड़े 
रखती थी। चौथी का कार्य व्यापार की देख-भाल तथा निरीक्षण था | 
इस समिति के सदस्य नाप-तोल के बाटो की भी देखभाल करते थे ग्रौर 
इस बात का ध्यान रखते थे कि उत्पादन खुले बाजार में बिके । पांचवीं 
_ समिति वसतुञ्नों के निर्माण का प्रबन्ध, निरीक्षण तथा देखभाल करती 
_- थी। यह समिति इस बात पर भी ध्यान रखती थी कि नई तथा पुरानी 
"वस्तुएं ग्रलग-प्रलग बेची जायं । छठी समिति वस्तुओं के विक्रय मल्य का 
'दशांश शुल्क की तरह एकत्रित करती थी । 
इसी प्रकार कृषि तथा पशु-वंशोन्तति की भ्रोर विशेष ध्यान दिया 
जाता था । न्याय का क्रम इस प्रकार था कि प्राथमिक न्याय के भ्रधिकार 
'पंचायतों को होते थे। उसके बाद न्यायाधीशों के पास वाद जाते थे 
हर न्यायालय में तीन न्यायाधीश होते थे अपील छ: न्यायाधीश सुनते थे । 
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श्रादशं ग्राम-संगठन के बारे में चाणक्य ने अपने 'अथंशास्त्र' में 
लिखा है कि ग्राम में सौ से लेकर पांच-सौ तक कुषि-व्यवसाय में रत 
परिवार होने चाहिए । ग्राम की जमीन एक-दो कोस तक होनी चाहिए। 
जमीन का वंटवारा पहाड़ों तथा वनों के ग्रनुपात से ही होना चाहिए । 
पर आठसौ ग्रामों के संगठन के लिए एक स्थानीय दुर्ग निमित होना 
चाहिए, चारसौ ग्रामों के लिए एक द्रोणमुख। सौ ग्रामो के लिए एक 
खारवाटिक तथा दस ग्रामों के लिए एक संग्रहन। । कृषि-भूमि कर पर 
कृषक को केवल उसके जीवन-काल के लिए ही दी जानी चाहिए और जो 
भूमि कृषि-योग्य नहीं हो रौर किसान उसको कृषि-योग्य बनाये तो वह 
भूमि उससे छीनी नहीं जानी चाहिए। यदि कोई भ्रपनी भूमि ठीक तौर 
पर काइत नहीं करता या उसे बंजर छोड़े रखता है तो वह उससे छीन- 
कर काइत के लिए ग्रन्य कृषकों को दे दी जानी चाहिए । 

वास्तव में चाणक्य की धारणा का यह आदश ग्राम-संगठन गुप्त 
साम्राज्य में ही अधिक फलीभूत हुय्ना । चीनी यात्री फाह्मान तत्कालीन 
ग्राम्य संगठन से बहुत प्रभावित हुआ था । भपने वृत्तान्त में वह लिखता 
है-—-“ग्रामों का संगठन आथिक तथा रक्षात्मक स्वावलम्बन के विचारों 
पर आधारित होता: है । यह ग्राम-राज्य का ही प्रत्यक्ष फल है । वे लोग 
स्वेच्छा से बन्धुता के नियमों का पालन करते हैं भौर बड़े शान्तिप्रिय 
तथा उन्नतिशील है । 

ग्रामों में न्याय भी ग्राम-पंचायतों के द्वारा ही हुआ करता था । 
ग्राम-च्याय-पंचायतें छोटे-छोटे मुकद्दमों के फैसले किया करती थीं । इनके 
ऊपर भ्रन्य न्यायालय हुआ करते थे, जिनमें देश के उच्चकोटि के न्याया- . 
धीश बैठते और भ्रपनी कचहरी जिलों तथा मण्डलों के मुख्य स्थानों पर _ 
किया करते थे। गोप (ग्रामपति) ग्रपने ग्राम के वासियों का रजिस्टर 
रखता था, जिसमें गांव की भमि, भ्राय, पशुधन तथा दातव्य कर और 
वहां के जन्म, मृत्यु आदि के भ्रांकड़े होते थे । 

भारत के प्राचीन पंचायती जीवन के वारे में ग्राधुनिक साम्यवादी 
विचारधारा के प्रवतंक काले माक्स ने भ्रपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक “पूंजी” 
(कैपीटल) में लिखा है, “पुरातनकाल से चले जानेवाले ये नन्हे-नन्हे 
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भारतीय ग्राम-समुदाय धामिक ढंग की सांझी मिलकियत तथा किसान 
झोर मजदूर के श्रम-विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित हैं। ये ग्राम-समुदाय 
भ्रपने-ग्रापमें परिपूर्ण तथा ग्रात्म-निमंर हैं। इनके उत्पादन-क्षेत्र का विस्तार 
सेकड़ों से लेकर हजारों एकड़ों तक पहुंचता है। भ्रधिकतर उन्हीं वस्तुग्नो का 
उत्पादन किया जाता है, जो ग्रामवासियों की आवश्यकता की पूर्ति करती 
हों । केवल उत्पादन के लिए ही उत्पादन नहीं किया जाता । इससे श्रम- 
विभाजन में जो बुराई हैं, इससे ये संस्थाएं बची हुई हैं। परन्तु कहीं-कहीं 
भारतीय समाज में भी यह रोग प्रविष्ट हो रहा है । भारत के विभिन्न 
विभागों में, श्रावश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के ग्राम-समुदाय पाये 
जाते हैं। भूमि संयुक्त रूप में काइत की जाती है और उपज प्रत्येक परिवार 
में बांट दी जाती है । इसके भ्रतिरिक्‍्त लोग सहायक धन्धे के रूप में कताई- 
बुनाई का कार्यं भी करते रहते हैं। एशिया के समाज में जो सुदृढता, संगठन 
तथा स्थायित्व पाया जाता है, उसका मुख्य श्रेय इन स्वावलम्वी ग्राम- 
समुदायों की उत्पादन-प्रणाली को ही है । वहां के राज्य टूटते रहे हँ, शाही 
खानदान बनते-बिगड़ते भ्रौर मिटते रहते हैं, परन्तु वहां के ग्राम के समाज- 


` समूदाय पर इन तूफानों, झ्रांधियों, कान्तियों तथा परिवतंनों का कोई प्रभाव 
: नहीं पड़ता। वे भ्रपनी उसी सनातन गति से चलते रहते हैं।” 


` उस समय का सामाजिक जीवन भी बड़ा मनोरंजक तथा आकर्षक 
था। ग्राम के जीवन में वहां के मन्दिर का बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता था । 
सभी मेले तथा उत्सव मन्दिर के भ्रास-पास ही होते थे। ये मेले साल-के-साल 
लगते थे और इनमें विभिन्न जातियों के लोग परस्पर निकट सम्पक में 


,. श्राते तथा विचारों का झादान-प्रदान करते थे ये मेले उस समय यूरोप के 


देशों में होनेवाली प्रदर्शनियों का ही प्रतिरूप थे । गांव के जीवन में पर्यटक, 
गायक तथा नाटक भ्रोर रामलीला-मण्डलियां मनोरंजन तथा भ्राकर्षण 
उत्पन्न करती थीं । इनके अतिरिक्त. भाट तथा मांगकर खानेवाले गायक 
गा-बजाकर गांव में एक नवजीवन पैदा कर देते थे। ये भोले-भाले ग्रामीणों 
के जीवन को सुन्दर तथा सौम्य बना देते थे। रामायण तथा महाभारत की 
कथा को गा-बजाकर सुनानेवाले कथावाचक एक नया ही समां बांधते थे । * 
रामायण तथा महाभारत के पात्रों ने भारत के ग्रामीणों के हृदय तथा 
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मस्तिष्क को बनाने व संजोने में बड़ा भारी योग दिया है । ग्रामीण सरलता, 
सहृदयता तथा अतिथि-सत्कार का जो एक आदर्श रूप हम भारत के ग्रामों 
में पाते हैं, इसका बहुत सारा श्रेय इन्हीं पात्रों को है । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है ग्राम्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण 
वस्तु वहां की पंचायत या ग्राम-सभा हुआ करती थी । पंचायत का साघा- 
रण अर्थ तो है पांच पंचों की सभा, परन्तु गणित का यह प्रतिबन्ध उन 
प्राचीन पंचायतों पर लागू नहीं होता था, जिनमें अक्सर पांच से भ्रधिक 
पंच भी होते थे। पंचायत ग्राम पर पुरी तरह शासन करतो थी । ऐसा कहा 
जाता है कि यह पंचायत-प्रणाली भारत में भ्रार्यो के भ्राक्रमण से पुर्व भी 
प्रचलित थी । हिन्दु धर्म-शास्त्र पंचायतों के उद्धरणों से भरे पड़े हैं। महषि 
वाल्मीकि की रामायण में जनपदों का वर्णन आता है, जो पंचायतों का ही 
- नांम है। हम देख चुके हैं कि सिकन्दर महान्‌ के ग्राक्रमण के समय भी 
पंचायतें भारत में पना कार्य कर रही थीं प्रसिद्ध यूनानी विद्वान मेगस्थ- 
नीज ने भी भारत में पंचायतों का उल्लेख किया है। उस समय पंचायतें 
बड़े महत्व के कार्य करती थीं श्रौर पंचायत ग्राम्य-जीवन का ही नहीं 
अपितु स मस्त भारतीय जीवन का ग्रावए्यक अंग बन चुकी थीं। बांधों का 
बांघना, सड़कें बनाना, विश्रामगृह व तालाब बनाना, स्कूलों तथा मन्दिरों 
का निर्माण करना, अच्छे बीजों का संग्रह तथा ग्रामीणों में वितरण भ्रौर 
ग्रामीणों को ्राथिक सहायता देने के लिए घन-निधियों की स्थापना ग्रादि 
सभी कायं पंचायतों द्वारा किये जाते थे । 

केन्द्रीय सरकार समय-समय ,पर इन पंचायतों की घन से सहायता 
करती रहती थी । वह उनके कार्यक्षेत्र को भर भ्रधिकार देकर विस्तृत 
करती थी । पंचायत खुद विभिन्न समितियों में विभाजित होकर काम 
किया करती थी । इन समितियों में स्त्रियां भी होती थीं । इन समितियों का 
सदस्य बनने के लिए यह ग्रावदयक था कि सदस्य निज-निर्मित मकान में 
रहता हो, उसके पास भूमि हो, जिसका वह कर देता हो और उसकी आयु 
. ३५ तथा ७० के बीच में ही हो । यदि वह शास्त्रवेत्ता हो तो भूमि तथा 
'सम्पत्ति-सम्बन्धी शतं हटा दी जाती थी । इसके भ्रतिरिक्त सदस्य के लिए: 
यह भी जरूरी था कि वह समिति के कार्यक्रम तथा उसकी प्रक्रिया से भली- 
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भांति परिचित हो और पिछले तीन वर्षो में किसी समिति का सदस्य न 
रह चुका हो । पहले समिति के हिसाव-किताव में गड़बड़ी करनेवाले तथा 
किसी संगीन भ्रपराध में सजा भुगतनेवाले व्यक्तियों को समिति में नहीं 
लिया जाता था । पंचायतों का निर्णय रस्मी ढंग से हाथ'खड़े करके बहुमत 
के प्रदशनमात्र से ही नहीं होता था, अपितु पारस्परिक विचार-विमशं, 
तालमेल तथा सूभ-वूझ के पश्चात्‌ सवंसम्मति से होता था। इस कारण 
उस समय की सभाएं दलबन्दी के रोग से मुक्त थीं। सर हबंटं रिजले ने 
इस प्रथा का वर्णन करते हुए लिखा है, “लोग एक प्रश्‍न को लेकर बुद्धिमत्ता 
से उसपर सोचते, विचार-विनिमय करते और उससे सम्बन्धित बातों पर 
सर्वांगरूपेण टीका-टिप्पणी करने के उपरान्त वे किसी एक निश्चयात्मक 
निर्णय पर पहुंचते थे । वहां बहुमत का कोई प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता 


था, क्योंकि वे सब एकमत होते थे। वहां ग्रल्पमत भी नहीं था, क्योंकि उन - 


सबकी झांकाम्रों का पूर्णरूपेण समाधान कर दिया जाता था ग्रौर उनको 
` एकमत बना लिया जाता था ।” 

पंचायत दण्डस्वरूप किसीको कारावास में नहीं डाल सकती थीं ग्रौर 
न ही गांव में जेलें होती थीं । पंचायतों का सवसे कड़ा दण्ड सारे ग्राम से 
तिरस्कृत किया जाना समझा जाता था श्रौर जो व्यक्ति पंचायतों के 
निर्णय को नहीं मानता था, उसको ग्रामद्रोही समझा जाता था । समाज 
से उसका सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया जाता था और उसके साथ कोई भी 
व्यक्ति रोटी-बेटी का सम्बन्ध नहीं रखता था। उसको एक प्रकार से ग्रछत 
माना जाता था । परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने में श्राते हैं, जबकि 
ऐसा करने की श्रावश्यकता पड़ी हो साधारणतः लोग सामाजिक कतंव्यों 
के प्रति बड़े जागरूक होते थे झोर उनमें अनुशासन के प्रति मान तथा 
प्रतिष्ठा थी 1 

पंचायतों का चुनाव प्रायः वयस्क-मतदान के सिद्धान्त के भ्रनुसार ही 
होता था, परन्तु कहीं-कहीं सदस्य मनोनीत भी किये जाते थे । 

प्रत्येक गांव को चुनाव के लिए ३० विभागों में बांट लिया जाता था 


और प्रत्येक विभाग के लोग ग्रपने-ग्रपने वोट डालते थे। इन पचियों को: 


बण्डल के रूप में बना लिया जाता था म्रौर जब दो व्यक्तियों के मत बराबर 
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होते तो एक तीन साल के वच्चे से उनमें से पाचयां निकलवाई जाती थीं । 
उन पर्चियों में जिन-जिनके नाम हों, उनको ही, ग्राम-पुरोहित पंचायत का 
सदस्य घोषित कर देता था। 

पंचायत ग्राम की ग्राधारशिला होती थी । इसके द्वारा ही ग्राम का 
विधान वनता तथा उसकी उन्नति होती थी | ग्राम्यजीवन का कोई भी 
अंग पंचायत के कार्यक्रम से ग्रछ्ता नहीं रहता था। ग्राम की सफाई तथा 
जनहित-सम्बन्धी कार्यों की ओर पंचायत मुख्यतः ध्यान देती थी । उस 
समय की पंचायत खेती की उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों का 
विस्तार करने का खास प्रयत्न करती थीं। हाल में ही एक लेख मिला है, 
जिससे पता चला है कि दक्षिण में, भ्रहिरल ग्राम के सभासद चेयेरू नामक 
नदी के तट पर स्थित परशुरामेश्‍्वर मन्दिर में एकत्रित हुए और उन्होंने 
निश्चय किया कि मन्दिर को नदी की बाढ़ के उत्पात से बचाने के लिए 
पंचायत द्वारा यहांपर एक बांध बनवाया जाय । इसी प्रकार मैसूर के एक 
ग्राम में स्थानीय सभा द्वारा तालाब को ठीक रक्षा तथा देखभाल के लिए 
एक व्यक्ति के नियुक्त किये जाने के बारे में वणंन भी मिलता है। चिगल- 
पट जिले के उत्तर में भल्लर स्थान से प्राप्त दशवीं शताब्दि के दो शिला- 
लेखों में ग्राम-सभाग्रों के संविधान तथा सभासदों के चुनने का सविस्तर 
वर्णन है । 

जनहित के कार्यों में धनिक व्यक्ति तथा जन-सेवा में रुचि रखनेवाले 
सभी लोग योग दिया करते थे। दान दिये गए घन का भी पंचायत ही 
प्रबन्ध किया करती थी । निर्धन श्रमदान देकर पंचायतों के काम में सह- 
योग देते थे। | 

प्राचीन भारत का ग्राम्य-जीवन सरल, सहज और सम्पन्न था । अपने 
में परिपूर्ण होने के कारण वह लोगों की ग्राथिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
श्रावद्यकताय्नो की भली-भांति पूति करता था । प्रसिद्ध पर्यटक ट्रेवनियर 
ने ग्रपनी १७वीं सदी की भारत-यात्रा में लिखा है--“प्रत्येक ग्राम में मंदा, 
, मक्खन, दूध, साग-सब्जियां, खांड तथा मिठाईयां प्रचुर मात्रा में मिल जाती 
हँ, जो ग्रामों की सुख और समृद्धि की परिचायक हैं।” वह भागे लिखता 
है--“ग्रामों की एकता तथा सहयोग की भावना प्रशंसनीय है । प्रत्येक ग्राम 
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झपने में एक छोटा-सा संसार है। बाहर की घटनाश्रों का ग्राम्य-जीवन पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । ग्राम-निवासी अपने बल और भगवान्‌ पर 
विद्वास रखते हुए अपने कामों में जुटे रहते हैं। भारत के ग्राम एक बड़े 
परिवार के समान हैं, जिनका हरेक सदस्य अपने कतंव्यों से भली प्रकार 
परिचित है ।” 
ग्रामों के इन संगठनों की सफलता का रहस्य केवल यह था कि ग्रामीण 
झपने अधिकारों की भ्रपेक्षा कतंव्यों की ग्रधिक चिन्ता करते थे । इस तरह 
भारत के ग्रामों के संगठनों की परम्परा भारत में उत्पन्न हुई, पनपी और 
इसने दीघंकाल तक सफलता से देश के ग्रामीणों को समृद्ध, सुसम्पन्न तथा 
झात्मनिर्भर- रखा । पंचायतों के कारण ही काफी समय तक विदेशी देश 
पर अपना झाथिक प्रभुत्व जमाने में असमर्थ रहे । 
मध्यकालीन भारत में पंचायतं 
यं तो भारत पर समय-समय पर ग्रनेक विदेशी श्वाक्रमणकारियो के 
झाक्रमण होते रहे, पर सिंध पर मुहम्मद-बिन-कासिम के आक्रमण के 
साथ भारत के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात होता है, जिसे मध्य- 
काल कहा जाता है। मुहम्मद-बिन-कासिम भारत पर ग्राक्रमण करने- 
वाला पहला मुस्लिम सेनानी था । इसके बाद भारत पर दूसरे कई मुस्लिम 
विजेताओं के भ्राक्रमण हुए । 
भारत के मुस्लिम विजेताओं को दो श्रेणियों में रखा जा सकता हे । 
एक श्रेणी में महमूद गज़नवी, तैमूर, नादिरशाह आदि आक्रमणकारी 
झाते. हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य लूटमार था आर जो भ्रपने भ्राक्रमण श्रोर 
लूटने के चिल्ल छोड़ वापिस चले गये । इन्होंने न तो इस देश में रुकने की 
ही कोशिश की भोर न अपने प्रतिनिधि भ्रादि छोड़कर श्रपना शासनतन्त्र 
यहां चलाने की चेष्टा ही की । दूसरी श्रेणी के ग्राक्रमणकारियों में कुतु- 
बद्दीन ऐबक आर बाबर जंसे विजेता आते हैं, जिन्होंने इस देश पर विजय 
प्राप्त करने के बाद यहीं पर अपने साम्राज्य बनाये भ्रोर खुद भी यहीं 
बस गये । दिल्ली का गौरवशाली मुगल साम्राज्य इन्हीं विजेताशों द्वारा. 
स्थापित किया गया था। 
यह स्वाभाविक ही था कि पहली श्रेणी के मुस्लिमः आक्रमणकारी, 
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जिनका एकमात्र उद्देश्य इस देश के धन को ले जाना था, यहां, की सामा- 
जिक-व.राजत्तैतिक स्थिति.पर कोई खास. प्रभाव न डाल सके। . पर हमें 
देखना यह है कि.दूसरी श्रोणी के मुस्लिम विजेताओं ने, जिन्होंने . भारत 
को अपना घर बना लिया था, इस देश की सामाजिक-राजने तिक श्रवस्था 
पर क्या असर डाला । 
यह ठीक है कि भारत के मुस्लिम विजेताओं का घमं यहां की जनता 
के धमं से भिन्न था और उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनेतिक 
परम्परा भी दूसरी थी, पर भारत में उनके बस जाने के बाद यह भेद 
बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहे । कालान्तर में कई भारतीयों ने, विशेषकर निम्न- 
जाति के व्यक्तियों ने, अपने शासकों का धर्म अपना लिया । हिन्दुओं प्रौर 
मुसलमानों के सामाजिक समागम से भौर उनकी संस्कृतियों के मिलने से 
साहित्य, कला और संगीत, तीनों में नई.घाराएं ग्राइं । .जहांतक देश की 
राजनेतिक व्यवस्था का प्रश्‍न है, मुस्लिम शासकों ने :उसके.मूल को बदलने 
की कोई चेष्टा नहीं की । पंचायती संगठन को कोई खास ठेस नहीं पहुंची । 
अक्सर शासकों ने पंचायतों के क्षेत्र तथा भ्रधिकार भ्रादि में कोई वृद्धि.नहीं 
की.झौर न ही उन्हें कम करने की चेष्टा की। बल्कि:सत्य तो.यह है कि 
शासन ने अपने हितों में पंचायतों का काफी उपयोग किया । ग्रत: देश की 
पंचायत-प्रणाली-पहले. की तरह ही चलती रही और ग्रामों का संगठन भी 
पहले जेसा.ही रहा है। इतिहासकार हैवेल लिखता है कि मुस्लिम सुल्तानों 
ने भारत की :परम्परागत ग्राम-संस्थाग्नों का उपयोग करना ही उचित 
समभा। 
मुग्रलकाल में भी देश की पंचायती व्यवस्था पहले की तरह ही चलती 
रही । शासकों ने पंचायतों की महत्ता को स्वीकार किया झर पंचायतों को 
ग्राथिक सहायता भी दी । इस काल में पंचायतों की स्वायत्त सत्ता भी 
बढ़ी । १९५१-में दिल्ली के. पास एक गांव में श्री काबुलसिह नामक सज्जन 
से एक पाण्डुलिपि प्राप्त हुई है, जिसमें सम्राट्‌ ग्रकबर के समय की पंचा- 
:यती व्यवस्था का एक निश्चित तथा क्रमिक विवरण है। इस पाण्डुलिपि 
से पता चलता है कि'उस काल में भी पंचायत पूवं वत्‌ काम कर रही थीं । 
-ग्राम-सम्बन्धी सारा कार्य पंचायतें ही करती थीं ग्रोर शासन उनके. महत्व 
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को पूर्णत: स्वीकार करता था। 
यह वात ठीक हो सकती है कि भारत के मुस्लिम शासकों ने पंचायतों 
को इस्लाम के प्रचार और करों की वसूली में भी उपयोगी समका हो ओर 
उनका उपयोग किया भी हो। 'आइने अकबरी में दी गई हिदायंतों से 
यह बात सिद्ध होती है कि म्‌स्लिमकाल में भी शासन द्वारा देश की पंचा- 
यती परम्परा का यथासम्भव संरक्षण किया गया था। 
सन्‌ १८१२ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारतीय ग्रामों के अध्य- 
यन के लिए निपुक्त की गई गुप्त समिति ने ग्रंपनी रिपोर्ट में लिखा है-- 
“इस देश में आदिकाल से सादे ढंग का स्थानीय शासन प्रचलित है। लोगों 
ने एक राजा के आने या दूसरे के चले जाने को कभी अनुभव नहीं किया । 
राज्य बने और टूटे, पर ग्रामवासियों ने भ्रपने इस स्वायत्त शासन में कोई 
अवरोध नहीं पाया । ग्राम उसी प्राचीन रूप से सुदृढ़ तथा संगठित रहे ४ 
उनके भ्रधिकार सुरक्षित रहे श्रौर सदियों की तब्दीलियां उनको कोई हानि 
नहीं पहुंचा सकीं ।” सर चाल्सं ट्रेवलियन ने भी इस कथन का समर्थन 
किया है। 
भारत में पंचायतों का वर्णन करते हुए सर चाल्सं मंटकाफ ने लिखा 
हे--''एक राजपरिवार के वाद दूसरे राजपरिवार का पतन हुआ, एक 
विप्लव के वाद दूसरा विप्लव श्राया, हिन्दू, पठान, मुगल, मराठा, सिख 
तथा अंग्रेज एक के बाद एक इस देश के शासक बने, परन्तु ग्राम्य संस्थाओं 
कोई अन्तर नहीं प्राया । भ्रापत्ति के समय में वे अपने-श्रापको शस्त्रो 
से सुसज्जित करते, गांव की किलाबन्दी कर लेते, अपनी घनसम्पत्ति को 
गढ़ के अन्दर कर लेते म्रौर आाक्रमणकारियों की सेनाएं चुपचाप वहां से 
गुजर जातीं। भारतीय ग्रामों की यह इकाइयां ही वास्तव में उन्हें उन 
परिवर्तेनो तथा क्रान्तियों से बचा सको हैं, जो कि समय-समय पर यहां 
झाते रहे हैं। इस देश के सुख, शान्ति, समृद्धि और स्वतन्त्रता का अ्रधि- 
कतर श्रेय इन्हीं पंचायतों को है ।” 
पंचायतों के इस संगठन के सम्बन्ध में 'इम्पीरियल गज़ेटियर' में यह 
कहा गया है-- भारतीय 'ग्रादश ग्राम” बस्ती के मध्य में स्थित घरों 
का एक फुरमुट होता है। इसके साथ ही एक खुली जगह होती है, जिसमें 





ts i As Ed 
खो ० 


भारत की पंचायत-परम्परा ७१ 


पशुओं का बाड़ा या भ्रनाज को सुरक्षित रखने के छप्पर होते हैं। भ्रास- 
पास चारों ग्रोर खेत-ही-खेत होते हैं या जंगल,जो गांववालों के लिए वाडी, 
पशुओं के चारे, इंधन तथा इमारती लकड़ी आदि जीवनोपयोगी वस्तुओं 
के काम भ्राते हैं । खेतों की मेढ, सिचाई के लिए पानी की नहरों व कूहलें 
तथा पानी के बहाव को रोकनेवाले छोटे-छोटे बांध हदबन्दी का काम देते 
हैं। इनसे गांव की भूमि कई खण्डों तथा उपखण्डों में बंट जाती है। इस 
प्रकार के स्वच्छ, सन्दर, स्वतन्त्र, मुग्ध तथा सरल वातावरण में गांव के 
निवासी जन्म से मृत्यु तक रहते हें प्रौर गाव का यह भोला वातावरण 
उनके जीवन का एक भ्रंग वन जाता है। सारे गांव के लोग भ्रपने-्ापको एक 
बड़े कुटुम्ब का सदस्य समभते हैं भ्रोर एक संयुक्त परिवार की भांति 
जीवनयापन करते हँ । उनमें घनी-निर्घन, ऊंच-नीच तथा छोटे-बड़े की 
अस्वस्थकारी भावना लेश मात्र भी नहीं है"”""“गांव में सुख, शान्ति तथा 
व्यवस्था बनाये रखने के लिए एक आयोजित संगठन होता था । परन्तु 
इसका कार्य-भार सम्भालनेवाले सदस्य प्रायः सब ग्रामों में एक जसे ही 
होते थे--मुखिया, कायस्थ, चौकीदार, हृदबंघक, तालाबों तथा नहरों का 
` अधीक्षक, पुजारी, ज्योतिषी, लुहार, सुनार, कुम्हार, ठठेरा, तरखान, 
घोबी, नाई, ग्वाला, वैद्य, कवि, गायक तथा नतेकी। मुखिया ग्राम के 
सभी कार्यों की ग्रध्यक्षता करता था। अन्य कतंव्यों के अतिरिक्त ग्राम में 
कर झादि एकत्रित करना भी उसका काम था । कायस्थ ग्राम की उपज 
का हिसाब-किताब रखता था तथा इससे सम्बन्धित जरूरी कागज-पत्रों 
को सम्भालकर रखता था। चौकीदार श्रपराधों तथा म्रपराधियों की सूचना 
प्राप्त करता था। यात्रियों की सुरक्षा का भार तथा खेतीबाड़ी की रख- 
वाली का काम भी उसीके सुपुदे था । हदबंधक हृदबंदी को सुरक्षित रखता 
था और हदबंदी के भगड़ों में गवाही देता था। नहरों तथा तालाबों का 
अधीक्षक सेतीबाड़ी के लिए पानी के बंटवारे का काम करता था । पुजारी 
घर्मस्थानों पर धामिक भ्रनुष्ठानों को सम्पन्न करता था ओर ज्योतिषी 
कटाई-जुताई के शुभ मुहूर्त बताता था। लोहार तथा बढ़ई खेती बाड़ी 
के औजार तथा इमारती सामान बनाते थे। मुखिया, कायस्थ और चौकी - 
दार ग्राम के महत्वशाली तथा ग्राव्यक अंग थे और ये जनता के सही 


>> 
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'रूप में सेवक समझे; जाते थे । 


मुखिया को बडी हैसियत थी ओर यह पद उसी व्यक्ति को दिया 
जाता था, जो कि सारे गांव की मान-प्रतिष्ठा का पात्र हो । मुखिया को 


कोई वेतन नहीं मिलता था । मुखिया ग्रांमीणों में से ही चुना जाता था 


झर जनता का विश्वास खत्म हो जाने पर उसे हटा दिया जाता था। 
इसका चुनाव बहुमत से न होकर सवंसम्मति से होता था। मुखिया का 
कार्यक्षेत्र बड़ा विशाल तथा विस्तृत था । छोटे-मोटे भामलों को वह स्वयं 
अपनी स्वेच्छा से निपटा देता था, परन्तु महत्व के प्रश्‍न पंचायतों को भेज 
दिये जाते थे । गांव के इन सब कर्मचारियों को वेतन अनाज के रूप में 
ही दिया जाता था।” 
जातिगत पंचायत 
प्राचीन इतिहास में जातियों की पंचायतों का वर्णन नहीं मिलता है। 
जहांतक धमं का सम्बन्ध है,वह वणं-सम्बन्धी प्ररनों पर निर्णय दिया करते 
“थे, जो धमं-शास्त्र भ्र्थात्‌ प्रचलित स्मृति के भ्रनुसार हुभ्रा करते थे । यही 
' चर्म-सभाएं प्रायश्चित्त निर्धारित क्रिया करती थीं । “इन संस्थाम्नों के 
सदस्य बड़े विद्वान्‌ तथा सच्चरित्र व्यक्ति हुआ करते.थे । हरः बड़े प्रसिद्ध 
'मन्दिर के साथ ऐसी घमं-सभाएं हुआ करती थीं । सर्वोपरि व्यवस्था काशी 


“की समझी जाती थी । श्रीज्ञानदेव की जीवनी में पण्डित बोपदेव की 


अध्यक्षता में हुई सभा द्वारा दिये गए व्यवस्था-पत्र का उल्लेख मिलता 
है। इनके श्रतिरिकत वर्णो अथवा जातियों की अपनी पृथक्‌ पंचायतों का 
उल्लेख नहीं मिलता । वस्तुतः विदेशी ग्राक्रमणों से पूर्व भारत में चारों 


` वरणो 'का घामिक मामलों में नियमन विद्वत्‌ परिषद्‌ करती थी क्योंकि 
“विभिन्न वर्णो में विभाजित होता हुआ भी समाज एक ही समझा जाता 


था। व्यवहारिक मामलों का निर्णय अथवा प्रबन्ध साधारण पंचायत करती 
थीं । विदेशी ग्राक्रमणों के पइचात्‌ जब धमं का ग्रनुशासन घटा, विद्वत्‌ 
परिषद्‌ तथा घमं-समांओं का प्रभुत्वं समाप्त हुआ तो हर वणं तथा जाति 


ने अपने-ग्रपने घामिक तथा रिवांजी मामलों की पंचायत बना ली । खत्री, 


महाजन, धीवर, धोबी, नाई,नॉयर ग्रादि जातियों में ऐसी जातिगत पंचा- 


यतों का चलन श्राज तक चला आता है । यह पंचायत विवाह- 
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सम्बन्धी विवाद, सम्पत्ति का बंटवारा तथा! विशेष' रिवाजों भ्रादि में 
बैठकर निपटा लेती हैं । देश के हर भाग में ऐसी पंचायतों का चलन रहा 
है ग्रोर रू ढिंगत रूप में ग्रवतक चला ग्रातां है। स्वतन्त्रता-पुवं की. ग्रस्पृदय- 
जातियों में इनका चलन और श्रधिक सुदृढ़ तथा प्रभाव-सम्पन्न रहा है । 
“इनके निर्णय मान्य” होते थे भ्रौर जो न माने उसका जाति-बहिष्कार 
कर दिया जाता था जब कभी उच्च जाति का व्यक्ति किसी इस प्रकार 
की ग्रस्पृदय जाति का सदस्य'बनतां तो भी अ्रस्पृश्य जाति की .पंचायत 
बैठती थी और यदि सारी पंचायत स्वीकार करती, तो ही वह “शामिल 
"किया जाता था । आजकल भी यह पंचायत आमतौर पर ग्राम तथा एक- 
दो ग्रामों तक विस्तृत होती हैं । परन्तु मामला गम्भीर होने पर जाति के 

दूर-दूर वे मान्य व वृद्ध व्यक्ति भी बुलाये जाते हैं। इन पंचायतों में आमतौर 

पर सब वयस्क बैठते हैं। पंचायत निर्वाचन करने का इसलिए प्रइन ही 
पैदा नहीं होता । निर्णय में यह पंचायतें कभी मतदान का सहारा नहीं 

लेतीं, क्योंकि कभी भी बहुमत द्वारा निर्णय नहीं होते। परन्तु इनका 

वाद-विवाद तबतक चलता रहता है जबतक वे सब सवंसम्मत नहीं हो 

जाते । दिन-रात लगातार यह विचार-विमशं चलता रहता है । जाति के 

वृद्ध, जिनको पंच कहते हैं श्लोर जो इस विचार-विमश में भाग लेते हैं, 

के खान-पान का प्रबन्ध इन दिनों जाति के लोग करते हैं। इनको बिरा- 

दरी की पंचायतें भी कहते हैं। इनके भ्रधिकार केवल बिरादरी के रिवाजी 

मामलों तक ही सीमित होते हैं, यथा विवाह के रिवाज, दहेज के नियम, 

सम्बन्ध-विच्छेद भ्रादि-आदि। 

कबायली-पंचायत 
जो जन-समृह भ्रमी तक पितृ-प्रधान भ्रथवा मातृ-प्रधान कबीलों की 

दक्षा में ही हैं, उनमें पंचायतों का रिवाज ग्राम है भ्रोर उनकी पंचायत 
काफी शक्तिशाली होती हैं। लगभग सभी झादिम जातियों में ऐसी 
पंचायत पाई जाती हैं । पाकिस्तान के सीमान्त प्रदेश के परवतनों के 
जिरगों से तो सभी परिचित होंगे । भारत-विभाजन से पूवं इसी सीमान्त 
प्रदेश के जिरगो का पर्याप्त अध्ययन हुआ और वहां हर वाद की पहले 
जिरगों द्वारा ही सुना जाता रहा । कतल के वादों में भी जिरगों से सलाह 
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ली जाती थी।.हर कत्रीले का श्रपना जिरगा होता है और सारा कबीला 
'जिरगे की आज्ञा का पालन करता है । , 

मध्य-प्रदेशीय मुण्डा जाति में इस प्रकार की पंचायतें हैं, जिनका 
विवरण एनसाईक्लोपीडीया मुण्डारिका में मिलता है । नागा प्रदेश की 
पंचायतों की शक्ति आज भी मान्य है । धीरे-धीरे इन पंचायतों को कानून 
की नई-से-नई धारणाझें के अनुरूप बनाया जा रहा है। परन्तु यह ध्यान ` 
रखा जाता है कि यह प्रयत्न ऐसा न हो कि जिससे वह श्रादिम जातियों 
में भ्रचानक बेचैनी पैदा करे। ऐसी पंचायतों को विभिन्न विशेष अध्या- 
देशों के भ्रधीन मान्यता प्रदान करने के साथ ग्रपीलों के प्रावधान रखे गए 
हैं, जिनसे घीरे-धीरे इन पंचायतों में कानूनों की भ्रनुरूपता विकसित हो; 


रही है। ध 


1-1: 
ब्रिटिश शासनकाल में पंचायत 


प्रारम्भिक 

मुग़ल शासनकाल में यूरोप के कई देशों के व्यापारी भारत श्राये 
भ्रौर तत्कालीन मुग़ल-सम्राटों की श्राज्ञा से उन्होंने भारत में जगह- 
जगह पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर लीं । भारत का वैभव 
उस समय भ्रपनी चरम सीमा पर था। देश के श्रनेक्र पदार्थों का निर्यात 
होता था, जिनमें कपड़े और नील का स्थान सबसे ऊंचा था। तत्कालीन 
यूरोपीय ललनाएं भारत के कपड़े के लिए लालायित रहती थीं। देश 
वैसे भी धन-धान्य से परिपूर्ण था, जनता समृद्ध भ्रोर खुशहाल थी आर 
कला-कौशल तथा दस्तकारी खूब विकसित थी । 

मुगल राजवंश के पतन के साथ देश में भ्रव्यवस्था छा गई। इस 
उथल-पुथल का इन विदेशी व्यापारियों ने पुरा-पूरा फायदा उठाया भौर 
अपने-अपने देश का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देश के मामलों में 
खुलकर हस्तक्षेप किया । धीरे-धीरे और विदेशी कम्पनियों ने मैदान छोड़ 
दिया और कम्पनियों में खुली होड़ शुरू हो गई। ये कम्पनियां थीं-- 
गरंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ग्रौर फ्रान्स की व्यापारिक कम्पनी । 
भ्रगले सौ सालों में फ्रांसीसी कम्पनी भी लगभग समाप्त हो गई मौर देश 
का श्रथिकांश भाग अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रभुत्व में ग्रा गया 1 

मुगल शासनकाल में देश-की पंचायती व्यवस्था बरकरार रही । देश 
में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होने के समय भी काफी हद तक यही 
वात थी । किन्तु भारतीय ग्रामों का स्वावलम्बी, ग्रात्मनिर्मर तथा स्वा- 
यत्त शासन अंग्रेजी कम्पनी की योजनाओं में बाधक था। उस समय 
इंगलैंड में औद्योगिक क्रान्ति हो चुकी थी श्रौर मैनचेस्टर, लंकाशायर 
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तथा लीड्स ग्रादि नगरों में कपड़े, लोहे श्रौर ऊन के बड़े-बड़े कारखाने 
स्थापित हो चुके थे। ऊंची-से-ऊंची रुकावटों के बावजूद भारतीय माल 
इंगलेण्ड के बाजारों में विकता था। इसको रोकने का, आर अंग्रेजी 
कपड़े का भारत में रास्ता खोलने का एकमात्र उपाय था भारत में वस्त्र- 
उद्योग को ठप्प करना । पर भारत में तो इंगलैण्ड की तरह बड़े-बड़े 

कारखाने थे नहीं। यहांका तो सारा वस्त्र-उद्योग यहां के ग्रामों में 

सीमित था । ग्रामो के सारे उद्योग-घन्धे वहां की पंचायतों के 

नियन्त्रण में श्राते थे। इसलिए इसका एकमात्र उपाय था पंचायती 

क्षेत्र में और इस तरह से भारत के सारे ग्रामराज में, हस्तक्षेप करना । 
यह्‌ हस्तक्षेप कई तरह से किया गया। सबसे पहली शुरूभात नई भूमि- 
व्यवस्था द्वारा की गई। देश के अनेक भागों में जमींदारी-प्रथा की शुरू- 
ग्रात की गई। यह व्यवस्था.भारत के लिए एकदम नई थी और इसने 

पंचायतों के कायं-क्षेत्र में बहुत कमी कर दी। इसके बाद पंचायतों के 

"क्षेत्र और अधिकारों में प्रशासन-तन्त्र द्वारा रोक लगाई गई। पंचों को 
शासनिक काये में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया । शासनिक कार्यों का 

क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया कि उसमें पंचायतों का हर काम ग्रा जाता था। 

तनिक-सी बात पर भी शासनिक कार्य में बाधा डालने के अपराध पर 

पंचों को दण्ड दे दिया जाता था। इन कड़े दण्डों से पंचायतों पर आतंक | 

छा गया। धीरे-धीरे भ्रधिकांश ग्राम-पंचायते निष्क्रिय हो गईं । पंचायतों 
“की समाप्ति के साथ-साथ सदियों से चली आनेवाली ग्रामी ण-संगठन की 
व्यवस्था-भी भंग हो गई | इसका अनिवायं परिणाम यह हुश्रा कि गांवों 

की समृद्धि निधनता में बदल गई, स्वावलम्बी ग्राम परावलम्बी हो गये। 

आस्य न्याय के अभाव में सरकारी कचहरियों गौर मुकहमेबाजी का 
चक्कर शुरू हो गया, और सारा पुराना ढांचा ढह गया । कुछ ही वर्षो के 

अंग्रेजी शासन के बाद भारत का किसान घोर निर्घनता और दारिद्रय 

का प्रतीक माना जाने लगा। भ्रारनोल्ड लुप्टन ने इस दीनता का वर्णन 
इन मार्मिक शब्दों में किया है--“किसान का महल उसकी मिट्टी की 
भोपड़ी है, जिसकी छत टूटी-फूरी लकड़ियों भौर ताड़ के पत्तों से बनी 
होती है। खाट, भ्रगर हुई तो, मुड़ी-तुड़ी लकड़ियों की बनी होगी । उस- 
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पर पड़ा विस्तर--श्रगर हुभ्रा तो--जमीन से कोई छः इंच ऊंचा होता 
है। घर में न दरवाजा होता है भर न कोई खिड़की । चूल्हा घर के बाहर 
होता है। भ्रवकाश के समय झाराम करने का उसका 'सोफा” मिट्टी का 
चवूतरा होता है, जो सोने की कोठरी के बाहर होता है । उसके पास एकः 
ही कपड़ा होता है, जो उसको जांघों पर लिपटा होता है, और क्योंकि 
इसे धोते समय पहनने के लिए उसके पास कोई दूसरा कपड़ा नहीं होता, 
इसलिए यह कपड़ा कभी नहीं घुलता । वह न तम्बाखू पीता है, ओर न 
शराब। वह अभ्रखबार भी नहीं पढ़ता । किसी मनोरंजन में वह भाग नहीं 
लेता। उसका घमं उसे नम्रता ग्रौर सन्तोष की सीख देता है अर वह संतोषः 
से तबतक जीता है कि जबतक भूख उसे चिरनिद्रा में सुला नहीं देती 1” 

इस ग्रामीण निघंनता तथा अज्ञान का एकमात्र कारण था इस ग्राम- 
राज्य की समाप्ति ओर बह भी बेदर्दी के सांथ । इससे ग्रामीणों की प्रात्म-. 
विशवास तथा स्वावलम्बन की भावनाएं नष्ट हो गईं । इस विचार कीः 
पुष्टि करते हुए इतिहासकार श्री रमेशचन्द्र दत्त ने एक स्थान पर सिखा है, 
“भारत में ब्रिटिश राज्य का सबसे अफसोसनाक फल यह हुआ कि उसने 
उस ग्राम-राज्य की प्रथा को तहस-नहस कर दिया, जो विश्‍व के सब देशों' 
से सवंप्रथम भारत में विकसित हुई ओर सबसे अधिक काल तक पनपी 1” 

ब्रिटिश शासन में पंचायतों का पुनरुत्थान 

हम कह चुके हैं कि ग्रंगरेजी शासन का मुख्य उद्देश्य था भारत काः 
शोषण; भ्रौर इसी ध्येय से उन्होंने पंचायतों की समाप्ति भी की। ग्राम _ 
पंचायतों के सर्वनाश के पश्चात्‌ ग्राम में रोर कोई ऐसा तन्त्र नहीं रहा, 
जिसके द्वारा शासन और ग्रामों का पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढ़ होता। 
ग्रामीणों को शासन के प्रति कोई विश्‍वास केसे हो सकता था, जबकि 
शासन का ध्यान उनकी तरफ उसी समय जाता' था कि जब वहां कोई 
भीषण घटना हो जाती। सन्‌ १८०० से १८२५ तक पांच अकाल पड़े" 
्रौर १८२५-५० तक दो झौर ग्रकाल पड़े। १८५० से १८७५ तक छः 
प्रकाल प्रौर १८७५ से १६०० तक अठारह प्रकाल पड़े। जब कभी अकाल 
पड़ता तो लाखों दुधारों तथा कृषि के लिए उपयोगी पशु प्रौर मनुष्य भूखे: 
मर जाते । सड़कें उनके शवों से पट जातीं । माताएं बच्चों को मृत्यु की 
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गोद में छोड़ जातीं । अकाल के पश्चात्‌ वर्षों तक आथिक कठिनाइयों का 
सामना करना पडता । बीमारी और मौत सिर पर मंडराती थी । इन 
लगातार आनेवाले संकटों से त्रस्त लोग कभी-कभी .विद्रोह भी कर 
देते। सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त ग्रकाल जांच-समितियो तथा 
'कृषि-जांच-समितियों ने इस समस्या पर विचार करके पहला सुझाव यह 
'दिया कि कृषकों को ऋण से मुक्त करने तथा उत्पादक ऋण प्राप्त करने 
के लिए सहकारी संस्थाओं का संगठन किया जाय । यहांपर यह बताना भी 
आवश्यक है कि प्राचीन काल की पंचायते वस्तुत: ग्राथिक तथा सामाजिक 
'स्वराज की ग्राम-संस्थाएं थीं भौर पंचायतों के पतन से ही सहयोग तथा 
सहकारिता की भावनाओं का भी लोप हो गया था । सन्‌ १९०० में पहला 
सहकारी अधिनियम बना, परन्तु इसके बनने से भी ग्राम-स्वावलम्बन की 
“मावनाओओं का पोषण न हो सका । 
शाही विकेन्द्रीकरण ग्रायोग १६०६ को रिपोर्ट 

भ्रंगरेज शासकों ने यह अनुभव कर लिया था कि जबतक ग्रामीणों. 
'का सहयोग शासन को प्राप्त नहीं होगा तबतक ग्रामीणों के कष्टों का निवा- 
'रण सम्भव नहीं और विद्रोह की भावनाओं का दवाना भी कठिन होगा । 
'परन्तु साथ ही उनको यह भी चिन्ता थी कि यदि ग्रामीण मजबूत हो गये 
तो उनकी ग्राथिक शोषण की नीति का सफल होना सम्भव नहीं । अतः 
वह ग्रामीणों का सहयोग एक सीमित मात्रा तक चाहते थे, जिससे कि 
उनकी पनी नीति सफल रहे और थोड़ी-सी सुधाररूपी शराव पिला- 
“कर विद्रोह की भ्ररिन को भी शान्त तथा नियन्त्रित रखा जाय। इसी ध्येय 
से सन्‌ १९०९ में शाही विकेन्द्रीकरण झायोग का निर्माण हुआ भ्रोर 
उक्त आयोग ने ग्रपनी रिपोर्ट दी । वास्तव में यह रिपोट स्थानिक स्वराज 
के पुनर्स्थापन का श्रीगणेश करती है। इस रिपोट के तीसरे भ्रघ्याय में 
ग्राम-पंचायत-सम्बन्धी सुझाव हैं। 

[ | आयोग के सुझाव 

इस आयोग की रिपोर्ट के तीसरे भ्रघ्याय में दिये गए सुभावोंका 
“संक्षेप इस प्रकार है-- 
भारत में एक सिरे से लेकर दुसरे सिरे तक फैले हुए गांव ही सर- 


~ 
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कार की सबसे छोटी इकाई हैं श्रौर इसी इकाई को आधार मानकर आगे 
तहसील, तालुके ग्र जिले बनाये गए हूँ । 

भारतीय गांव पास-पास सटे झोंपड़ों का एक झुण्ड होता है, जिसमें 
साथ ही एक जोहड़ तथा पशुश्रों को वांधने का एक स्थान होता है। गांव 
के चारों ओर फैले हुए उसके खेत होते हँ । इस भूमि में या तो खेती होती 
है या कुछ भाग गांव के पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। 
गांव के लोग ऐसे सरल वातावरण में भ्रपना जीवन व्यतीत करते हैं । इस 
छोटे-से समाज में निज-निमित विधि-विधानों से बंधे हुए कुछ सरकारी 
कर्मचारी, कुछ कारीगर शोर कुछ व्यापारी, सब भाईचारे का जीवन 
गुजारते हैं । यहां हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ स्थानों पर, जसे 
असम, पश्चिमी बंगाल, तथा मद्रास के पूर्वी घाट में ऐसे ग्राम नहीं हैं । 
यहांपर लोग ग्रलग-सा घरेलू जीवन व्यतीत करते हैं। 

उपयु क्त गांवों को हम मुख्यतः दो भागों में विभवतं कर सकते हे । . 
प्रथम रैयतवारी ग्राम, जो उत्तर भारत को छोड़कर अन्यतर मिलेंगे । ऐसे 
ग्रामों में काइतकार से सीधे कर वसूल किया जाता है। गांववालों का संयुक्त 
उत्तरदायित्व नहीं होता । हां, कुछ जमीन गांव के पशुओं के चरने के लिए 
शामलात में छोड़ी जा सकती है, परन्तु बंजर भूमि माल-भ्रधिकारी से ग्राज्ञा 
लिये बिना और कर चुकाये बिना काइत में नहीं लाई जा सकती । ग्राम का 
शासकीय प्रबन्ध वंशानुक्रम से चौधरी में निहित होता है । कहीं-कहीं उसे 
पटेल, मुखिया या रेड्डी भी कहा जाता है । गांव से कर एकत्रित करना 
तथा वहां शान्ति व्यवस्था बनाये रखना उसीका कतव्य होता है। यह 
मुखिया पुराने समय के कुनबे या गिरोह के उस वृद्ध पुरुष का आज भी 
अतिनिधित्व करता है, जिसने कभी गांव बसाया होगा। दूसरी तरह के गांव 
हैं तालुकेदारी या जमींदारी गांव। ये गांव संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर 
प्रदेश) , पंजाब तथा सीमाप्रान्त में पाये जाते हँ । यहां लगान इकट्ठा ही जमा 
किया जाता है । बड़ा जमीनदार सब किसानों से लगान जमा करके सर- 
कार को देता है । सारे-का-सारा गांव जमींदार की मिलकीयत माना जाता 
है और वही काइतकारों, कारीगरों और व्यापारियों को जमीन देता हे । 
बंजर भूमि सारे गांव की सांझी होती है, भौर जब जरूरत हो तो काइत के 
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लिए सांभीदारों में बांटी जा सकती है । ग्राम का प्रवन्ध या तो चुने हुए 
प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है या फिर ग्राम के कुलीन व्यक्तियों पर 
इस कार्य का भार होता है। बाद में ्रधिकारियों से मेल-जोल के लिए एक 
या दो आदमी, जो प्रायः नम्बरदार कहलाते हैं, लिये जाते हैं। परन्तु इनको. 
जनता के आदमी न समझकर सरकारी व्यक्ति ही समझा जाता है । सर 
हैनरी मैन ने जिन ग्रामों का वर्णन किया है, वे वे ही गांव हैं, जिनमें स्थानीय 
जमींदार सर्वेसर्वा होता है भौर गांव की शेष जनसंख्या मुजारों या मजदूरों 
को गिनी जाती है। 
भारतीय ग्रामों को पहले काफी हद तक स्थानीय स्वतन्त्रता प्राप्त थी ।' 
बादशाह, राजा या सूवेदार को जधतक गांव से कर मिलता रहता, वे ग्राम 
क स्थानीय शासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे । ग्राम से कर एकत्रित करने 
की जिम्मेदारी जागीरदार की होती थी श्रौर उसीका सम्बन्ध राजा याः 
सुबेदार से रहता था । ग्राम की व्यवस्था का भार उसीपर होता था । ग्व 
दीवानी मोर फौजदारी भ्रदालतों की स्थापना व पुलिस तथा माल भ्रधि- 
कारियों की नियुक्ति, भ्रावाग्रमन के साधनों में उन्नति तथा वैयक्तिक 
भावना को जागृति के कारण ग्रामों की वह सदियों से चली आनेवाली स्व- 
तन्त्रता समाप्त हो गई है। परन्तु--फिर भी शासन की इकाई राज भी. 
ग्राम ही है। अ्बःगांव के सभी सेवकों-नम्बरदार, मुन्शी तथा चौकीदार 
आदि को तनख्वाह सरकार से मिलती है, परन्तु: फिर भी, कुछ मात्रा में 
एकता की भावना उनमें!श्राज भी विद्यमान है । 
मद्रास में, जहां ग्राम-अधिका री अधिकतर वंशानुक्रम से होता है, उसे 
कर उगाहने, व्यवस्था तथा शान्ति बनाये रखने के ग्रतिरिक्त दीवानी तथा 
फौजदारी अधिकार भी प्राप्त हैं । 
बम्बई में केवल मुखिया ही होता हे । उसे वहां पटेल कहा जाता है भ्रौर 
उसके पास अपने छोटे-से गांव में माल. और पुलिस के भ्रधिकार भी होते 
है । बड़े ग्रामो में माल तथा पुलिस-पटेस भ्रलग-ग्रलग भी होते हें । पुलिस- 
पटेलको फौजदारी के मामूली भ्रधिकार प्राप्त होते हैं रौर दीवानी छोटे 
अधिकार मुंसिफ द्वारा.प्रयोग में लाये जाते हैं। दक्षिण में ग्राम-प्रधिकारी 
वंशानुक्रम से चले ग्राते हैं ्रोर सिन्ध में जहां-कहीं ऐसी संस्थाएं मिलती: 





ब्रिटिश शासनकाल में पंचायतें द्र 


हैं, वहां यह देखा गया है कि इन संस्थाओं के मुखिया सामन्त या कवीले- 
दार हँ । 

बंगाल में शासकीय कार्य की दृष्टि से कोई मुखिया नहीं है। भ्रसम में 
ग्राम के परिवारों के समूह की एक सभा होती है, जो मुखिया को चुनती 
है। परन्त इसमें डिप्टी कमिइनर की मंजूरी भी जरूरी है । ऐसे मुखिया 
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर लेते हैं श्रौर फिर उनको जन्म-मृत्यु के 
आंकड़े रखने तथा पुलिस को सहायता देने का काम सौंपा जाता है। वे लोग 
लगान एकत्रित नहीं कर सकते । हां, निजी तौर पर छोटे-मोटे झगड़ों में 
बीच-बचाव करते हैं । 

संयुक्त प्रान्त में एक प्रकार से गांव का मुखिया कोई नहीं है भौर नम्बर- 
दार कर एकत्रित करनेवालों का सहायक मात्र होता है। ऐसी ही स्थिति 
पंजाब में भी है । हां, कुछ ही समय पहले संयुक्त प्रान्त के गांवों में मुंसिफ 
नियुक्त किये गए हैं, जो छोटे-मोटे दीवानी झगड़ों का निर्णय करते हैं। 

ब्रह्मा में (जो उस समय भारत का ही अंग था) गांव का मुखिया 
गांववालों द्वारा चना जाता है, पर डिप्टी कमिशनर की अन्तिम स्वीकृति 
आवश्यक है । मुखिया का पद प्रायः एक ही परिवार में चलता रहता है । 
यह मुखिया गांव का मुन्शी भी होता है। वह कर उगाहता है तथा छोटे- 
छोटे दीवानी तथा फौजदारी मुकहमों का निर्णय भी करता है। गांव के 
बूढ़े भी ग्राम-प्रबन्ध में हाथ बंटाते हैं, परन्तु कानून की तरफ से उनको 
मान्यता प्रदान नहीं की गई है। गांव में यदि कोई अपराध हो जाय तो 
उसकी जिम्मेदारी सारे गांव पर मृशतरका तोर पर डाली जाती है । 

मध्यभारत में भूमिपतियों के चुने हुए मुखिया होते हैं, जिन्हें मुकहूम 
कहा जाता है। बरार में दक्षिण की ही तरह वंशानुगत पटेलों की ही प्रणाली 
झ्रपनाई जाती है, पर इन पटेलों को फौजदारी अधिकार प्राप्त नहीं है । 

बिलोचिस्तान और सौमाप्रान्त (यह प्रदेश तब भारत में ही थे) में 
यह संस्था ग्रामों पर ग्राघारित न होकर गिरोहों तथा कुनबों पर आधघा- 
रित है और लोगों का सरकार से सम्वन्ध जिरगों के द्वारा बना हुथ्रा है। 

सरकार ने कई ग्रामों में इस कार्य के लिए कई संस्थाओं का निर्माण 
भी किया है। इसमें से कुछ ये है-- | 
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१. मद्रास में स्थानीय फण्ड यूनियन का निर्माण किया गया है, जो 
सड़कों, सफाई तथा प्रकाश ग्रादि का प्रवन्ध करती है। इस कार्य के लिए 
उनको ग्रृह-कर (1०५७९ 7४%) लगाने के भ्रधिकार हैं। उनके कायं की 
देखरेख मनोनीत कमेटियां करती हैं, जिन्हें पंचायत भी कहते हैं। इनका 
सभापति भी मनोनीत होता है। प्रत्येक ग्राम का मुखिया इस यूनियन का 
पदेन सदस्य होता है। मद्रास प्रान्त में इस प्रकार की कोई ४०० यूनि- 
यने हैं। बंगाल में भी इस तरह की यूनियन हैं। 

२. संयुक्त प्रान्त, बम्बई झौर मध्यभारत में सफाई तथा ऐसे छोटे- 
छोटे कार्यों के लिए विशेष फण्ड एकत्रित किये जाते हैं और इन संस्थाग्रों 
को दिये जाते हैं । परन्तु ऐसा बड़े महत्व के ग्रामों में ही होता है। इन स्था- 
नीय समितियों को सहायता से ही शासन-कार्य चलाया जाता है। ग्राम- 
तीर पर ये समितियां मनोनीत होती हैं, परन्तु मध्यभारत में इनमें से कुछ 
निर्वाचित लोग भी होते हैं। 

३. बंगाल में चौकीदार तथा ग्राम-पुलिस के लिए ग्रामों के समूह 
बनाये गए हैं। इनपर होनेवाले खच के लिए वहां एक स्थानीय कर 
लगाया जाता है। यह कर लगाने का कायं छोटी पंचायतों के हाथ में है, 
जिसकी नियुक्ति जिला मंजिस्ट्रे टो द्वारा होती है । बहांपर कुछ ऐसी मनो- 
वृत्ति भी पाई जाती है क्रि पुलिस भी इन्हीं संस्थाओं के अधिकार में हो, 
ताकि पुलिस का जनहित के लिए पूरी तरह से प्रयोग किया जा सके । 

कुछ स्थानीय लोगों का ऐसा विश्वास है कि ब्रिटिश शासन के कारण 
ये प्राचीन संस्थाए इतनी छिन्न-भिन्न हो चुकी हैं कि अव उनके उस पुराने 
रूप को स्थिर करना भ्रति कठिन है । हां,इस बारे में प्रवश्य हो यह विचार- 
धारा सबमें पाई जाती है कि ग्राम-प्रबन्ध में वहां के स्थानीय लोगों की 
राय का उपयोग श्रवश्य किया जाना चाहिए ग्रौर इसके लिए ग्राम-समि- 
तियों की स्थापना होनी चाहिए, जिन्हे उनके नाम पंचायत के नाम से 
पुकारना चाहिए । 

यह प्राचीन ग्राम-शासनःप्रणाली चाहे कितनी उत्तम तथा सुविधा- 
जनक रही हो, पर हम उस प्राचीन प्रणाली को ग्राज फिर लागू करने की 


सलाह नहीं दे सकते । लेकिन हमारा यह विश्वास है किं शासन का वि के- 
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च्ट्रीकरण करने के लिए और लोगों को स्थानीय शासनः-प्रबन्ध की प्रोर 
ग्राकषित करने के लिए जरूरी है कि स्थानीय पंचायतों का निर्माण किया 
जाय । 
हमारा मत है कि जनता जिस शासकीय ढांचे में सहयोग देगी, उसका 
श्राधार सुदृढ़ होगा । ग्रतः हमें इस विषय में तहसील श्रादि नई शासकीय 
इकाइयों की जगह पुरातन शासकीय इकाई-ग्राम की ओर ही देखना 
चाहिए। | 
भारत के प्रत्येक सूबे, जिले श्रौर यहांतक कि तहसील में भी एक गांव 
' की मानसिक स्थिति तथा सामाजिक स्तर दूसरे से नहीं मिलता। एक 
गांव यदि कुछ उन्नत विचार रखता है तो दूसरा ग्रभी उसी पुरानी लकी र- 
का-फकी र वना हुआ है, जिसके कारण हम सामूहिक योजना का कोई भी 
कार्य नहीं कर सकते,श्रौर जहां ऐसी संस्थाग्रों की स्थापना के लिए ग्राव- 
.इयक सामग्री मिल भी जाय वहां भी जातीय कगडों के कारण इस बात की 
सम्भावना में कमी श्रा जाती है । 
ग्रतः जहां हम पंचायतों के विकास-कायं को श्रति श्रावशयक समझते 
हैं वहां हमारा यह विचार भी है कि यह विकास-कार्यं सोच-समभ,कर श्रौर 
धीरे-धीरे किया जाना चाहिए। इस विषय में हमें सब जगह एक-सा ढंग 
अपनाना उचित न होगा। हमारा विचार है कि जिन गांवों में परस्पर 
लड़ाई-झगड़े न हों, लोग विचारशील हों, उनमें एकता तथा मंत्री हो,उनमें 
हमें पंचायतों को कुछ थोड़े तथा सीमित अधिकार दे देने चाहिए। ये 
श्रधिकार बाद में बढ़ाये जा सकते हैं प्रोर फिर इस प्रणाली को ग्रन्य गांवों 
में लागू करना भी आसान हो जायगा । 
इस तरह की नीति को, जो कि कई सालों के कठिन परिश्रम के बाद 
लाग्‌ होगी, अपनाने में बड़ी सावधानी ग्रौर विवेक की जरूरत है। हमें 
ग्रामों की ग्रलग-ग्रलग स्थिति का भी विचार रखना होगा। इस बारे में 
काफी लोगों को राय है कि हमें इस दिशा में विशेष जानकारों की देख- 
रेख में ही कायं करना चाहिए । 
हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि ग्राम-पंचायतों के आयोजन का 
. कार्य प्रान्त के रजिस्ट्रार भ्राफ कोझ्नापरेटिव सोसाइटीज को सौंपा जाय, 


= 
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क्योंकि हम यह श्वावश्यक समझते हैं कि इस संस्था का संगठन जिला- 
प्रधिकारियों की देखरेख में हो | ग्राम-सम्वन्धी-कायं की देखरेख तह- 
सीलदारों तथा सब-डिविजनल अफसरों का मुख्य कतंव्य होना चाहिए। 
परन्तु शुरू-शुरू में यह आवश्यक है कि कलेक्टर को ही सहायता दी जाय, 
जो सारे जिले में पंचायतों का संगठन तथा उनका विकास करे । 
कुछ व्यक्तियों का यह विचार है कि कई ग्रामों को इकट्ठा करके 
उनकी एक पंचायत बना देनी चाहिए, ताकि पंचायतों में अच्छे ग्राद- 
सियो को चुनने में सुविधा रहे ग्रौर पंचायत को स्थानीय झगड़ों से भी 
बचाया जा सके हुम यह तो समभते हैं कि इस तरह की कुछ छूट 
उनको अवश्य मिलनी चाहिए, परन्तु सव जगह इसी मार्ग को अपनाना 
उचित न होगा झौर इससे इन संस्थाग्रों में कुछ बनावट-सी ग्रा जायगी । 
हम चाहते हैं कि स्थानीय भावनाग्ों का.ग्राम के हित के लिए ही उपयाग 
किया जाय। । अतः ग्राम को ही शासकीय इकाई बनाना अधिक उचित 
होगा । हां, विशेष श्रवस्था में किसी स्थान पर एक से अधिक ग्रामों को 
भी इकट्टा किया जा सकता है, जबकि गांव बहुत ही छोटे हों या जहां 
परस्पर के भेद को मिटाना हो। 
पंचायत एक छोटी-सी संस्था होनी चाहिए। और उसके सदस्यों 
की संख्या स्थानीय स्थिति पर छोड़ देनी चाहिए । हमारा विचार है कि 
उनकी संख्या कम-से-कम पांच ठीक रहेगी। श्रगर गांव में मुखिया हो तो 
हम समभते हैं कि उसको ही पंचायत का पदेन सभापति बनाना चाहिए, 
क्योंकि उसका वहां पहले से ही भ्रसर-रसूख होगा । 
कुछ व्यक्तियों ने यह विचार भी प्रकट किये हैं कि पंचायत-सदस्य 
बाहर से मनोनीत किये जायं। परन्तु हम इस बात के हक में नहीं हैं । 
ऐसा करने से जो हमारा यह उद्देश्य है कि ग्राम का संयुक्त रूप में हित 
किया जाय, जाता रहता है। दूसरे, ऐसा करने में पंचायतों पर प्री तरह 


` से सरकारी भ्रफसरों का हाथ हो जायगा, क्योंकि वही पंचायतों के सद- 


स्यों को मनोनीत करेंगे। हम उन व्यक्तियों के साथ सहमत हैं, जो यह 
कहते हैं कि सदस्यों का चुनाव होना चाहिए । परन्तु इस चुनाव के लिए 
हम ऐसी कोई प्रणाली निर्धारित नहीं करते, जिससे कि गांववाले सर्वथा 
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ग्रपरिचित हों । हमारे विचार में तो गांव के लोगों द्वारा ग्राम चुनाव ही 
ठीक है, जो तहसीलदार या सब-डिविजनल भ्राफिसर के सामने एक 
मीटिंग में होना चाहिए, या जहां पंचायतों के स्पेशल अफसर हों, वहां 
उसके सामने होना चाहिएं। इस सभा में ग्रामवासियों से यह पूछा जाय 
कि वे किसको भ्रपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। इस प्रकार बहुत सारे 
स्थानों में ग्रच्छा चुनाव हो सकता है । परन्तु यदि उनमें कलह या मतभेद 
हो तो वहांपर निर्वाचन-प्रफसर को स्वयं यह देखना चाहिए कि प्रत्येक 
जाति तथा वर्ग के प्रतिनिधि उसमें लिये जायं । 

जिस ग्राम में कोई भी मुखिया न हो, वहां सभापति का चुनाव भी 
इसी प्रकार होना चाहिए । | 

पंचायतों के सदस्यों की पदावधि का निर्णय स्थानीय सरकार को 
करना चाहिए। इस निर्णय में उसे स्थान की भ्रवस्था को अवश्य ध्यान में 
रखना चाहिए। हमारे विचार में अन्तिम निर्णय ग्रामीणों का ही होना 
चाहिए। सब-डिविजनल अफसर को इस बात. का पूरा अधिकार होना 
चाहिए कि यदि वह किसी सदस्य को अनुपयुक्त समभो तो उसको सद- 
स्यता से हटा दे। इस प्रकार रिक्त होनेवाले स्थानों को सुविधा के अनु- 
सार इसी रीति से भरना चाहिए । 

पंचायतों के हाथ में कई ग्रधिकार तथा कत्तव्य दिये जाने का सुझाव 
है। लेकिन जो लोग इनको अधिक भ्रधिकार भी देना चाहते हैं, उनका 
भी यही सुझाव है कि ये भ्रधिकार तथा कत्तंव्य उनको क्रमशः तथा भनु- 
भव प्राप्त करने के बाद दिये जाने चाहिए। हमारा भी यही विचार है। 
इसमें उस स्थान की विशेषताम्रों का विचार, भी रखा जाना चाहिए पोर 
यह भी देखना चाहिए कि उस पंचायत ने अपने जिम्मे छोड़े गये पिछले 
कामों को किस प्रकार प्रा किया है । इस दिशा में हम निम्नलिखित 
सुझाव देते हैं-- 

ग्राम-पंचायत के पास भ्रपते गांव के छोटे-छोटे दीवानी तथा फौज? 
दारी मुकद्दमो को सुनने के अधिकार होने चाहिए । हमें पंजाब तथा पास 
की रियासतों से पता चला था कि पटियाला तथा फरीदकोट में छोटे-छोटे 


दीवानी मौर फौजदारी मुकहमों के सुनने को भ्रधिकार ग्राम-पंचायतों को हि: न द 
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दिये गए हैं भ्रोर इसका परिणाम च्छा ही रहा है। 
कई लोगों का कहना है कि पंचायतों को इस तरह के अ्रधिकार देने 
से अन्याय, लड़ाई-कगड़ा तथा भ्रष्टाचार भ्रादि बढ़ने का खतरा है। 
उनका यह भी कहना है कि क्योंकि लोग कचहरियों के आदी हो चुके हैं, 
इसीलिए इस तरह के साधारण पंचायती निर्णय को शायद ही कोई महत्व 
प्रदान किया जाय । इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अधिकार ग्राम के 
मुखिया को पहले ही प्राप्त है । लेकिन हमारा ख्याल है कि इस तरह के 
मामले पंचायतों द्वारा आर अच्छी तरह से निपटाये जा सकते हैं। इस 
बात को भी बड़ी घ्रावश्यकता है कि छोटे-छोटे मुकद्दमो के लिए लोगों 
को दूर-दूर का सफर करने से बचाया जाय और फिजूल की मुकहमेबाजी 
को रोका जाय। निस्संदेह ग्राम-पंचों से कई बार गलती भी हो जाती 
है, लेकिन ऐसा तो अदालतों में भी हो जाता है। झूठी गवाही तथा पैसे 
का प्रभाव गांव अदालतों में कम होगा, क्योंकि वहां के लोग वास्तविकता 
को आसानी से जान सकते हैं । 
न्याय-पंचायत की प्रक्रिया बड़ी सरल ग्रोर सहज होनी चाहिए । हम 
उन लोगों से सहमत हैं, जो यह कहते हैं कि वादी तथा प्रतिवादी दोनों 
को व्यक्तिगत रूप से न कि वकील के जरिये पंचायत के सामने हाजिर. 
होना चाहिए शोर एक बार मुकदमे का निर्णय हो जाने पर अपील का 
अधिकार नहीं होना चाहिए। हां, जहां ग्रदालतों को ऐसा प्रतीत हो कि 
अन्याय हुआ है, वहां उन मुकद्दमों पर श्रदालत पुनः विचार कर सकती 
है । परन्तु इससे अधिक कोई प्रतिबंध पंचायतों पर नहीं होना चाहिए । 
पंचायतों को व्यर्थ की घुण्डियों में फंसाने से वे भली प्रकार नहीं पनप 
सकंगी । हम यह चाहते हैं कि समता के आधार पर गांव की अपनी एक 
अदालत हो, जो कि वर्तमान अदालतों की बुराइयों से वची हुई हो। 
इस सिलसिले में हमारा दूसरा सुझाव यह है कि ग्राम-पंचायतों को 
कुएं, तालाब, गांव की सफाई तथा सड़कों के निर्माण और सराय इत्यादि 
के निर्माण तथा उनकी मुरम्मत के लिए रुपया खर्च करने के अधिकार 
दिये जायं । 


भारत के हालात से जो लोग परिचित हैं, वे सब इस बात को मानते 
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हैं कि गांव पर डाला गया सफाई का भार श्रसफल रहा है। हम यह 
ज्यादा उचित समझते हैं कि ग्राम-पंचायतों को प्रोत्साहन दिया जाय कि 
वे जिस प्रकार से उचित समे, अपने गांव की सफाई रखने के लिए स्वयं 
प्रबन्ध करे। 

दूसरा कार्य, जो कि पंचायतों को दिया जाना चाहिए, वह शिक्षा में 
दिलचस्पी लेने, गांव में स्कूलों के बनाने ग्रौर उनकी मुरम्मत का ख्याल 
रखने का काम है । ब्रह्मा और भ्रसम में इस तरह किया जा रहा है और 
हम समभते हैं कि इसे श्रौर जगह, भी अपनाया जाना चाहिए । इससे 
पी, डब्ल्यू. डी. का बहुत सारा काम हल्का हो सकता है। 

हम यह भी चाहेंगे कि गांव के स्कूलों का कुल प्रबन्ध भी पंचायतों 
के हाथ में हो, जेसे कि हाजरी का समय, छुट्टियों के दिन तथा इनाम 
आदि देने भर बच्चों की फीस माफ करने आदि के काम उनके हाथ मे 
होने चाहिए । बम्बई जैसे कुछ प्रान्तों में ऐसा प्रतीत होता है, कि एक 
ग्राम-स्कूल-कमेटी होती है, जो समय-समय पर गांव में जाती है और 
उनको अपने सुझाव देती है । यदि इस तरह की पंचायती स्कूल-कमेटियां 
बनाई जायं और उनको कुछ निश्चित अधिकार दिये जायं तो वे इस 
विषय में निश्‍चय ही भ्रधिक दिलचस्पी लेंगी । पर अध्यापकों की नियुक्ति, 
पाठ्यक्रम, स्कूल का निरीक्षण आदि विषय भ्रवश्य जिला बोडं पर छोड्‌ 
देने चाहिए। यह इसलिए है कि ग्रघ्यापकों को गांव के कुछ लोगों के 
रहम पर नहीं छोड़ा जा सकता । ऐसे गांव जहांपर जात-पांत की भावना 
प्रबल हो, वहां अछूतों की पढ़ाई के लिए विशेष घ्रायोजन होना चाहिए । 

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि हमें कुछ पंचायतों को इस तरह 
के अधिकार जरूर देने चाहिए, जिससे उन्हें इनमें दिलचस्पी लेने में बढ़ावा 
मिले । हम यह भी ग्रावश्यक समझते हैं कि प्राथमिक दिक्षा, मन्दिरों, 
` मठों, मकतबों को सरकारी सहायता देकर फैलाई जानी चाहिए, जसा कि 
सिन्ध, बिलोचिस्तान तथा ब्रह्मा में होता है। यदि स्थानीय शिक्षा में 
पंचायत का भी कुछ हाथ हो, तो इस प्रकार के शिक्षा-त्रोतों को और 
झधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। 

हमारे दूसरे सुझाव ये हैं कि पंचायतों का कांजीहौस तथा मण्डियों 
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पर भी भ्रधिकार होना चाहिए । लगान की वसूली, खेती के लिए कजं, 
सिचाई के लिए पानी की बंटाई, शराब के ठेकों के लिए स्थान निश्चित 
करना, अकाल में लोगों को सहायता देना, किसी बीमारी के फूट पड़ने पर 
उसकी रोक-थाम के उपाय सोचना, इत्यादि कार्यों में पंचायतों का हाथ 
होना चाहिए । 

गांव के कांजीहोस तथा मण्डी, जिनका गांव से सीधा सम्बन्ध होता 
है, आसानी से ही इस संस्था को दिये जा सकते हैं। जहांतक लगान और 
खेती के कर्ज का सम्बन्ध है, या खेती को पानी बांटने की बात है, यह काम 
गांव की परिषद्‌ के सुपुदे किया जा सकता है। ग्रच्छी तरह से काम करने- 
वाली पंचायत ग्रबाल या बीमारियों के रोकने में बड़ी सहायता दे 

' सकती है । 

पंचायतों के जिम्मे जो काम किये जायं, उनमें उनकी सफलता या 
असफलता का निश्चय किसी एक कार्य के सफल या भ्रसफल होने से नहीं 
करना चाहिए ग्रौर श्रसफलता की श्रवस्था में भी उनके साथ नरमी का 
बर्ताव किया जाना चाहिए । हां, यदि पंचायत पूरी तरह से यह प्रकट कर 
दे कि वह कार्यं करने के योग्य नहीं है, तो उस कार्य को उससे छीना जा 
सकता है और इस कायं को सब-डिविजनल ग्रफसर या पंचायत ग्रफसर 
खुद कर सकता हे । 

पंचायतों के सफल तथा लोकप्रिय होने के लिए भ्रावश्‍यक है कि वे 
स्थानीय कर न लगायें और न ही ऋण हासिल करें। 

पंचायतों की श्राय के निम्न साधन होने चाहिए -- 

१. लोकल रेट (स्थानीय कर) का कुछ भाग 

२. जिला बोर्डो तथा कलेक्टरों द्वारा ग्रनुदान 

३. ग्रामीण कांजीहोस तथा मेलो व मण्डियों से प्राप्त आय । 

४. मुकहमों को फीस। 

आय-व्यय के सम्बन्ध में सरल नियम होने चाहिए भ्रोर कड़ा ग्राडिट 
(जांच) नहीं होना चाहिए। ९ 

आय का साल के भीतर खच करना झावदयक नहीँ होना चाहिए । 

. उपयुक्त काम में खर्च किये जाने तक जमा रहना उचित होगा। 
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सरकार के निचले स्तर के कर्मचारियों को पंचायत के कामों में 
हस्तक्षेप के भ्रधिकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये स्थानीय भ्रधिकार व 
'त्तियंत्रण में रुकावट डालते हे । 
कई साक्षियों का कहना है कि पंचायतों को जिला तथा तालुका 
.बोडों के अधीन किया जाय, पर हम इस योजना से सहमत नहीं हैं । इन 
संस्थाम्रों के पास काफी काम है और यह पंचायतों से निपट नहीं सकेंगी । 
पंचायतों का निरीक्षण व पर्यवेक्षण सरकारी कमंचारियों के ग्रधीन रहना 
चाहिए । उक्त वोड पंचायतों को अनुदान दे सकते है । 
ग्राम-स्तर के कर्मचारियों का वेतन कम होने के कारण उनके विरुद्ध 
भ्रष्टाचार की शिकायतें राती हैं । सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान 
देना चाहिए । ग्राम-भ्रधिकारियों के सम्बन्ध में शिकायतों को सुनने तथा 
उन्हे निपटाने के धिकार सब-डिविजनल अफसर को होने चाहिए भ्रौर 
' उसकी कोई भ्रपील नहीं होनी चाहिए । 
आयोग की रिपोर्ट की सभी मुख्य बातें ऊपर भ्रा चुकी है । इसके 
प्रस्तावों के फलस्वरूप भ्रलग-अलग प्रांतों में भ्रलग-भ्रलग श्रधिनियम बने 
और ऐसी मनोनीत पंचायतों का निर्माण हुआ, जिनमें कई स्थानों पर 
नम्बरदार ही प्रधान था । इनका विशेष कायं छोटे-छोटे विवादों का निणंय 
करना ही था। इससे सत्ता-प्राप्ति की लालसा से उत्पन्न होनेवाले दुर्गुण 
` पनपने लगे भौर रचनात्मक वृत्तियों का हास हुआ । इन पंचायतों से 
आमों के उत्थान, स्वावलम्बन तथा विकास के कार्यों को न तो प्रोत्साहन 
मिला और न ही इस ओर ध्यान दिलाने की चेष्टा ही की गई । इस काल 
की ये पंचायत वस्तुत: नौकरशाही की एजेन्सियां बनकर रह गई भौर 
पंचायती राज की मौलिक भावना विकसित न हो पाई। न ही यह पंचा- 
यतें जन-समुदाय की प्रतिनिधि बन सकों । 
पर इस रिपोर्ट से, और उसके स्वीकार कर लिये जाने से, एक बात 
अवश्य हुई कि लम्बे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद भारतीय ग्राम-पंचा- 
यते एक बार फिर उठीं। यह बात दूसरी है कि उनका कार्यक्षेत्र बिल्कुल 
सीमित था । इस तरह इस रिपोर्ट के स्वीकार किये जाने को हम भारत 
में पंचायतों के पुनरुत्थान का प्रारम्भ मान सकते है । 
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ब्रिटिश शासन में पंचायतों का विकास 

सन्‌ १९०९ में शाही विकेन्द्रीकरण ग्रायोग के स्थापित होने से पहले, 
सन्‌ १८०० से लेकर सन्‌ (९०० तक, ब्रिटिश शासन के सो वर्षो में देश में 
३१ बड़े दुष्काल पड़े, जिसमें लाखों व्यक्तियों की जानें गईं। श्रकाल के 
कारणों की चांज करने के लिए सरकार ने समय-समय पर कई ग्रायोगों 
की नियुक्ति की । 

ग्राखिर, जेसा कि हम पिछले पृष्ठों में देख चुके हैं, १९०६ के शाही 
विकेन्द्रीकरण आयोग की रिपोर्ट के बाद इस दिशा में ठोस कदम उठाये गए 
और देश में पंचायतों की पुनर्स्थापना हुई । 

सन्‌ १९१९ में माण्टेग्यू-चेम्सफोडे के कारण गवनंमेंट श्रॉफ इण्डिया 
एक्ट पास होने के बाद पंचायतों की श्रोर कुछ और ध्यान दिया गया । अब 
ग्राम-सुधार के कार्यों को भी अपनाया जाने लगा। पर ग्राम-सुधार का 
कार्य पंचायतों के सुपुर्द नहीं किया गया । वह जिला अधिकारियों के ग्रधीन 
था। इस काल में कुछ गेर-सरकारी व्यक्ति भौर संस्थाएं भी ग्राम-सुधार 
के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने लगीं थीं । कांग्रेस, रामकृष्ण मिशन, 
झायं समाज, युवक ईसाई संघ (वाई० एम० सी० ए०) भ्रादि संस्थाएं 
झोर महात्मा गांधी जैसे नेता विशेष रूप से सक्रिय थे। श्रतः यह कहना 
अत्युक्ति न होगा कि इस दिशा में सरकार की ग्रोर से उठाये गए कदम, 
खास तौर पर गांधीजी के और ग्रामतौर पर अन्य संस्थाग्रो के काम क्री 
ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए ही शुरू किये गए थे । 

१६१६ के गवर्नमेंट श्रॉफ इण्डिया एक्ट के लाग होने का एक महत्व- 
पूर्णं परिणाम यह हुग्रा कि पंचायतों का विषय केन्द्रीय सरकार का न 
रहकर प्रान्तीय सरकारों का विषय बन गया | इसके बाद कई राज्यों में. 
इससे सम्बन्धित कानून बन गये। मद्रास व बम्बई में इस दिशा में सबसे 
पहले कदम उठाये गए । इसके वाद उत्तर प्रदेश में पंचायत-सम्बन्धी कानून 
बना। धीरे-धीरे ब्रिटिश भारत के समी प्रान्तों में पंचायत-सम्बन्धी कानून 
बन गये ग्रोर पंचायतों की स्थापना हो गई । 

१९१९-२० के आस-पास ग्रामीण जनता की दशा सुधारने की दो 
प्रमुख योजनाएं सामने आई । एक योजना श्री भानवेन्द्रनाथ राय की 
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'जनता-योजना' थी ग्रोर दूसरी महात्मा गांधी की 'ग्रामोद्योग-योजना' 
थी । दोनों योजनाग्रों का उद्देश्य एक ही था--ग्रामीण जनता की हालत 
सुधारना । पर दोनों का तरीका ग्रलग-ग्रलग या | गांधीजी की 
मौलिकता यह थी कि यह जनता की आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक 
भावनाश्नो को भी विकसित करना चाहते थे। इस योजना में पंचायतों 
को विशेष स्थान दिया गया था। अन्य सामान्य कार्यों के साथ-साथ ये 
कार्य भी पंचायतों के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव रखा गया--कर-वसूली, 
शान्ति-स्थापन, न्याय, प्रारम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, प्रसूति- 
सहायता, मातृमंगल तथा शिशु-कल्याण, भवनों तथा पक्के कुग्नो का 
प्रवन्ध, कृषि-विकास, ग्राम्य व्यापार का नियमन तथा सहकारिता भ्रादि । 

ग्रामोद्धार के इन आारम्भिक प्रयोगों में गुड़गावां के तत्कालीन डिप्टी 
कमिइनर श्री एफ० एल० ब्रन के 'गुड्गावां प्रयोग' का भी पना स्थान 
है। इस प्रयोग का विशद्‌ वर्णन तो यहां करना सम्भव नहीं है, पर यह 
बात ग्रवश्य है कि इससे यह परिणाम निकला कि “ग्रामोत्थान के काये में 
ग्राम-पंचायतों का बनाना एक सहायक कायं ही नहीं है, बल्कि एक झाव- 
इयक कारय है।” 

जिस समय ब्रिटिश भारत में उक्त कानून के भ्रन्तगंत पंचायतों की 
स्थापना हो रही थी श्रौर उनसे सम्बन्धित कानून बन रहे थे, उस समय 
कुछ देसी राज्यों में भी ऐसे ही कदम उठाये जा रहे थे । त्रावणकोर श्रौर 
बड़ौदा राज्य के शासकों का तो दावा था कि उनका पंचायती संगठन 
ब्रिटिश भारत के पंचायती संगठन से कहीं उन्नत है । 

गांधी-योजना के भ्रन्तगंत पंचायतों का निर्माण ग्रोन्ध के छोटे-से 
राज्य में भो हुभ्रा । वहां गांवों के सारे काम पंचायत ही करती थीं और 
राजकीय ग्राय का ५० प्रतिशत पंचायतों को जाता था । यह संगठन इतना 
ग्रच्छा था कि गांधीजी ने भी इसकी सराहना की थी श्रौर ओन्ध के 
पंचायत-संगठन को एक भ्रादशं संगठन माना जाने लगा था। 

माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के लागू होने के बाद ब्रिटिश भारत में 
पंचायतों से सम्बन्धित विधान बनने और पंचायतों के स्थापित होने का 
क्रम निम्न प्रकार रहा है । 
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मद्रास प्रान्त में सन्‌ १९२० में पंचायत कानून बना । इसमें स्थानीय 
'संस्थाभ्नो ग्रौर पंचायतों के श्रधिकार बताये गए थे। 'ग्राम्य न्यायालय 
एक्ट (विलेज कोटं स एक्ट) के अन्तर्गत पंचायतों को न्याय-सम्वन्धी 
ग्रधिकार भी दिये गए थे। बम्बई के पंचायत एक्ट के अन्तर्गत हर दो 
हजार की जनसंख्यावाले गांव के लिए एक पृथक्‌ ग्राम-पंचायत का 
निर्माण होता था । पंचायतें चुनाव द्वारा ही बनती थीं । ग्राम-पंचायत 
के सदस्यों में से ही न्याय-पंचायत का निर्माण होता था । बंगाल में सन्‌ 
१६१६ में स्थानीय स्वशासन एक्ट बना । उत्तर प्रदेश में १९२० में 
पंचायत एक्ट बना । इस एक्ट के अनुसार स्थापित ग्राम-पंचायतों को 
च्याय-पंचायतों के भ्रधिकार भी प्राप्त थे । लेकिन पंचायतें विकास-कार्य 
में सहायता नहीं दे सकती थीं । यह कार्य जिला-ग्रधिकारियों के ही ग्रधीन 
'रहा । पंजाब में सन्‌ १९३९ में बना एक्ट उत्तर प्रदेश के एक्ट की तरह 
ही था । इसके श्रतिरिक्त इस एक्ट से प्रान्तीय सरकार को पंचायतों में 
नामजदगी का अधिकार भी दे दिया गया था । मध्य प्रदेश में इस सम्बन्ध 
में अन्तिम कानून १९४६ में पास हुआ था । इस कानून द्वारा वहां की 
आदिम जातियों के लिए ग्लग पंचायतों की व्यवस्था की गई । न्याय- 
'पंचायत वेसे तो अलग थी । पर उसका निर्माण ग्राम-पंचायत के सदस्यों 
से ही होता था। 
सन्‌ १९३५ में जनता की स्वशासन की मांग के फलस्वरूप १९३५ 
का गवनेमेंट आफ इण्डिया एक्ट सामने ग्राया । इस एक्ट के भ्रन्तगंत 
प्रान्तो में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डलों और अ्रधंलोकप्रिय विधान-सभाओं की 
स्थापना हुई । पंचायतों का काम लोकप्रिय मन्त्रियाँ को दिया गया । 
अधिकतर प्रान्तों में इस सम्बन्ध में बड़े उत्साह से काम शुरू किया गया। 
किन्तु इस प्रकार बने मन्त्रिमण्डल बहुत दिन तक न चल सके । १९३९ 
में शुरू होनेवाले विइव-युद्ध में भारत के भाग लेने के प्रश्‍न पर भारत- 
सरकार ओर कांग्रेस में मतभेद के कारण अधिकतर प्रान्तो में लोकप्रिय 
शासन समाप्त हो गया । पंचायतो का थोड़ा-बहुत काम तो चलता रहा, 
पर महायुद्ध के कारण उनकी ओर अधिक ध्यान न दिया जा सका और 
यह संगठन शिथिल हो गये । महायुद्ध के पश्चात देश में फिर चुनाव हुए 
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भ्रौर प्रान्तों में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डलों का निर्माण फिर से हुआ । फिर 
दो ही वषं में देश स्वतन्त्र भी हो गया। युद्ध के बाद का विकास स्वतन्त्र 
भारत में पंचायतों के विकास से अलग नहीं किया जा सकता, और इस- 
लिए हम उसका ग्रध्ययन अगले अ्रध्याय में ही करेंगे । 

उपर्युक्त वर्णन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उस समय पंचायतों 
के पास बहुत ही सीमित अधिकार थे भ्रौर उनके संगठन को काफी दवा- 
कर रखा जाता था। पंचायतों के विकास और शक्ति प्राप्त करने के रास्ते 
में भी ब्रिटिश सरकार की तरफ से कई रुकावटें डाली गई थीं। इन 
रुकावटों शौर सामित कार्यक्षेत्र के कारण पंचायतों के कार्यं में पग-पग 
पर रुकावटे ग्राती थीं श्रौर उनके अधिकार भ्रोर सत्ता नाम के ही रह जाते 
थे। 

वित्तीय साधनों की समस्या 

भ्राथिक स्वावलम्बन किसी भी स्थानीय संस्था के सफल कार्य-संचालन 
की एक बड़ी गारण्टी है । यह एक मानी हुई बात है कि भारत की स्थानीय 
संस्थाएं, विशेषकर पंचायतें,इस क्षेत्र में झंगरेजी राज के शाने से श्राज तक 
कभी स्वावलम्बी नहीं रहीं। सन्‌ १६३५ में स्थानीय स्वशासन के सूरत- 
सम्मेलन में ग्रध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल 
ने कहा था--“कहा जाता है कि स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं का मतदान- 
क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है और उनकी शक्तियां भी बढ़ गई हैं। यह 
बात ठीक है। पर इन बातों से उस समय तक क्या लाभ कि जबतक उनकी 
माली हालत और भ्राय के साधनों की श्रोर ध्यान न दिया जाय ! इन 
साधनों के बिना अधिकारों का विस्तार करना मरी हुई भ्रौरत को जेवरों 
से सजाने के बराबर है। 

समय-समय पर नियुक्त जांच-समितियों ग्रोर भ्रायोगों की रिपोर्टों, 
गवर्नर जनरलों की शासन-रिपोर्टों भ्रोर प्रस्तावों में भी किसी-न-किसी 
रूप में इस बात को माना गया है। सन्‌ १८०० को लाडं मेयो की शासन- 
रिपोर्ट में इस विषय में कहा गया है--“स्थानीय हितों को ध्यान में रखने 
के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई तथा स्थानीय जनता के हित-सम्बन्धी 
अन्य कार्यों में खर्च होनेवाले धन की उचित देखभाल का प्रबन्ध होन 
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जरूरी है। इसको कार्यरूप में परिणत करके ही स्थानीय स्वशासन को 
मजबूत किया जा सकता है ।'"' इससे नगरपालिकाएं भी मजबूत होंगी । ' 

सन्‌ १८९२ में दिये गए लाडं रिपन के एक शासन-आदेश द्वारा 
प्रान्तीय सरकारों को इस बात की जांच करने का आदेश दिया गया कि 
गैर-सरकारी सदस्यों या निर्वाचित सदस्यों से निर्मित स्थानीय संस्थाश्रों 
को कौन-कोन-से वित्तीय साधन सापे जा सकते हैं ? उनसे यह भी पूछा 
गया था कि सारे देश में स्थानीय संस्थाम्रों की कर-व्यवस्थाओं में समता 
लाने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं? साथ में यह निर्देश दिया 
गया था कि ये साधन ऐसे हों कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बदला तथा 
बढ़ाया जा सके । 

इसके आदेश के फलस्वरूप १८८३-८५ में प्रान्तों में सम्बन्धित कानून 
बनाये गए । उस समय देहाती बोर्डो (रूरल बोर्ड) के काम नगर- 
पालिकाग्रों जैसे ही थे, जैसे कि स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा तथा अकालं 
सहायता झादि। स्थानीय संस्था्रों को श्राय के मुख्य साधन थे-कर, 
फीस, चुंगी, कांजीहौस-फीस, शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी अनुदान, चिकित्सा- 
सम्बन्धी सरकारी भ्रनुदान आदि । १८८९ से १८९५-९६ तक के सात 
वर्षों में स्थानीय संस्थाश्रों की कुल आय २,६७,६८२ रुपये थी ओर इसमें 
से १,४१,०५,०२८ रुपये सड़कों से (चुंगी) प्राप्त हुए थे । 

पिछले अध्याय में हम १६०७ में नियुक्त हुए शाही विकेन्द्रीकरण 
झायोग .की रिपोर्ट का उल्लेख कर चुके हैं । इस रिपोर्ट में इस बात को 
स्वीकार किया गया है कि स्थानीय संस्थाम्रों के वित्तीय साधन अपर्याप्त 
है । भारत-सरकार के तत्कालीन गृह-सचिव सर हरबर्ट रिजले के शब्द 
है-र“मिं समझता हूं कि यह मान लिया जाना चाहिए कि जिला बोडो 
तथा नगरपालिकाग्ों को म्राय के साधन उनका आधुनिक ढंग से काम 
चलाने के लिए अपर्याप्त हे । नगरपालिकाम्रों में यह कमी जल-योजना्रों 
` झोर नालियों के सम्बन्ध में विशेष रूप से सामने आती है । इन चीज़ों 
की, और विशेषकर जल-योजनाश्रों की उपयोगिता श्रब सब जगह समझी 
जा रही है Ws | 
ायोग ने अपने सुझावों में कहा है--“पंचायतों को सफल बनाने 
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के लिए नये करों को सिफारिश करना ठीक न होगा । इन्हें जिला बोर्डो 
द्वारा लगाये गए करों का एक भांग मिलना चाहिए भ्रोर स्थानीय महत्व 
के कार्यों के लिए उन्हें भ्रनुदान दिये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त 
कांजीहौस से होनेवाली आय पंचायतों को ही दी जानी चाहिए!” 

विकेन्द्रीकरण आयोग की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने कई निश्चय 
किये। १९१५ की शासन-रिपोटं में पंचायतों के बारे में कहा गया है कि 
“पंचायतों को निश्चित कर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन 
इसपर प्रान्तीय सरकार का नियन्त्रण रहना चाहिए और इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि कर-वसूली में पंचायतें इतनी लीन न हो जाय॑ कि 
उसके पीछे वे श्रन्य कार्यों में शिथिल हो जाये । 

माण्टेग्यु-चेरसफोडे सुधारों में भी पंचायतों की वित्तीय समस्या के 
महत्व को स्वीकार किया गया है। सुधारों की रिपोर्ट में कहा गया है, 
“पंचायतों की उन्नति की सम्भावनाएं उनको दिये गए भ्रधिकारों भ्रोर 
उनके कत्तंव्यो पर निर्भर होती है । जहां पंचायत सफल हों, वहां उन्हें 
छोटे-छोटे मामलों में दीवानी और फौजदारी भ्रधिकार दे दिये जाने 
चाहिए, साथ-ही-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय भी उन्हींको दे दिये 
जाने चाहिए। उन्हें स्थानीय कर स्वाई लगाने के भ्रधिकार का दिया 
जाना भी ठीक है ।” १६१८ की शासन-रिपोर्ट में इस बात को माना 
गया है कि पंचायतों को स्थानीय स्वशासन का एक यांत्रिक भाग न 
समझकर ग्रामों के सामूहिक विकास का साधन समभना चाहिए, जिसका 
भ्राधार ग्रामवासियों के वंशगत सम्बन्ध और उनकी सामान्य आवश्यक- 
ताएं हैं । इस बारे में निम्नलिखित सुझाव दिये गए थे--- 

१. ग्राम-कमंचारी पंचायतों से सम्वन्धित होने चाहिए । पंचायत 
सदस्य चुनाव द्वारा लिये जाने चाहिए । 

२. पंचायतों के कायं ग्राम-स्वास्थ्य, शिक्षा तथा छोटे-छोटे दीवानी 
व फौजदारी मुकदमे होने चाहिए । 

३. जहां-जहां सम्भव हो, पंचायतों को मालगुजारी पर लगाई 
जानेवाली स्वाई का कुछ भाग मिलना चाहिए । पंचायतों को स्वीकृत 
कर लगाने का भी म्रधिकार होना चाहिए । इन करों की आय उन्हीं कार्यों 
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पर खर्चे की जानी चाहिए कि जिनके लिए वे वसूल किये जायं । 

साईमन कमीशन की रिपोर्ट श्र १९३५ के गवनेमेंट श्राफ इण्डिया 
एक्ट का पंचायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इस सारे विवरण से हम 
इस निष्कषं, पर पहुंचते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में शासकों ने भी इस 
बात को माना था कि जबतक पंचायतों की ग्राथिक दशा सन्तोषजनक 
न होगी तबतक वे कुछ काम न कर सकेंगी । यह बात ब्रिटिश शासनकाल 
में जितनी ठीक थी श्राज भी उतनी ही ठीक है । लेकिन ब्रिटिश शासकों 
की यह सारी सिफारिश कागजी ही रहीं, क्योंकि उनमें से बहुत कम को 
वास्तविक रूप से श्रमल में लाया गया, और पंचायतों की दशा पहले 
जेसी ही रही और उचित घन तथा भ्रधिकारों के अभाव में पंचायत न 
मुकहूमेबाजी को कम कर सकी, न किसानों के कायं के भार को हलका 
कर सकीं, न उन्हें स्वशासन की शिक्षा दे सकी झर न देश के देहातों की 
हालत में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन ही ला सकीं। 





2 १.1 ८ 
स्वतन्त्र मारत में पंचायते 


१५ अगस्त १९४७ को भारत ने एक नये युग में प्रवेश किया । इस 
दिन अपनी गुलामी के बन्धन तोड़ हमारा देश संसार के स्वाधीन देशों 
की मण्डलीमें शामिल हो गया । 

स्वतन्त्रता के पूर्व हमारे श्रधिकतर नेता और देवासी किसी भी 
बुराई का दोष विदेशी सत्ता के माथे बड़ी भ्रासानी के साथ मढ़ देते थे- 
“गरीबी ? यह दो सो साल के अंग्रेजी राज का भ्रभिशाप है । स्वाधीन 
भारत में कोई गरीब नहीं होगा ।” “ बेकारी शोर भिखमंगो ? शासकों 
के ग्रलावा इसकी जिम्मेदारी श्रौर किसपर रखी जा सकती है? स्वतन्त्र 
भारत का कोई नागरिक बेकार नहीं घूमेगा और कोई किसीके आगे भिक्षा 
के लिए हाथ नहीं फेलायेगा।” इसी तरह से हम ग्रकाल, बीमारी, महा- 
मारी, साम्प्रदायिक दंगे, श्रौद्योगिक विवाद, मजदूरों की हड़ताल, ग्रौर 
यहांतक कि चोरी और डकती तक की जिम्मेदारी विदेशी शासकों पर 
डाल दिया करते थे। बुराइयों की इस पृष्ठभूमि में हमारे अधिकांश देश- 
वासियों के लिए यह मान लेना स्वाभाविक था कि भारत के स्वाधीन होते 
ही यह सारी ब्राइयां एकदम, ओर अगर एकदम नहीं, तो कम-से-कम 
समय में अवश्य दूर हो जायंगी ग्रौर हमारे स्वप्नों का भारत मूतिमान 
होकर हमारे सम्मुख भ्रा जायगा । हमारी यह कल्पना कहांतक फलीभूत 
हो सकी है? सब जानते है कि यद्यपि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हमारे 
देश ने आशातीत प्रगति की है, तथापि श्रभी भी हमारी कल्पना का भारत 


दूर ही है। 


सबसे बड़ी शिकायत हमारे भ्रधिकतर देशवासियों को इस बात की है 


कि हमारा शासन-तन्त्र मूलतः बिल्कुल पहले जेसा ही रहा है। भ्रष्टा- 
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चार पहले से किसी भी तरह भ्राज कम नहीं है, बल्कि कई लोगों के मता- 
नुसार तो पहले से अधिक खुला हो गया है । ग्रफसरशाही श्राज भी पहले 
की तरह ही चलती है । निरीह जनता ग्राज भी पुलिस से उसी तरह घब- 
राती है कि जिस तरह वह १६४७ के पहले घबराती थी । इन सब बातों 
का कया कारण है? क्या इन्हें किसी तरह से दूर नहीं किया जा सकता ! 
यह प्रश्‍न हमारे शासन के सम्मुख रहे और हमारे नेता इनके समाधान के 
प्रयत्न में जुटे हैं। इसीलिए उन्होंने सत्ता को पंचायतों द्वारा ग्रामो तक 
पहुंचाने का संकल्प किया है। हम भारत की पंचायती परम्परा का काफी 
बारीकी से भ्रध्ययन कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि भारतीय शासन- 
प्रणाली मूलतः व्यक्ति तथा ग्राम-प्रधान होती थी--उसका आधार स्वा- 
वलम्बी तथा स्वायत्तशासी ग्रामों का पंचायती संगठन था। इस प्रकार 
भारत के पंचायती राज का मौलिक सिद्धान्त. विकेन्द्रीकरण की वर्तमान 
धारणा से बहुत भिन्न है । विकेन्द्रीकरण का श्राधारभूत सिद्धान्त यह है 
कि सत्ता कहीं-न-कहीं केन्द्रित है और उसे वहां से वितरित किया जाना 
चाहिए। सत्ता के केन्द्र से इस प्रकार वितरित किये जाने को ही सामान्यतः 
विक्रेन्द्रीकरण कहा जाता है। पर भारतीय पंचायती परम्परा में सत्ता को 
इन ग्रर्था में कभी केन्द्रित नहीं किया गया । (हिन्दुस्तान की कहानी" 
(डिस्कवरी झाँव इंडिया) में श्री नेहरू ने लिखा है--“भारत में कभी 
भी घामिक राज्य-तन्त्र नहीं था।...राजकोय सत्ता की सारी धारण युरोप 
के सामन्तवाद से, जहां सम्राट की सत्ता अपने शासन-क्षेत्र में सभी 
व्यक्तियों श्रौर वस्तुग्रो पर होती थी, भिन्न थी। वह भ्रपनी यह सत्ता 
सामन्तों तथा जागीरदारो को प्रदान करता था । इस प्रकार सत्ता की 
एक पदद्याही स्थापित हो गई थी । यह राज-प्रभुत्व की रोमन धारणा का 
ही विकसित रूप था । भारत में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी |... 
भारत में किसान कभी भी जागीरदार का दास नहीं रहा ।...कृषि-व्यव- 
स्था सहकारी ग्रथवा सामूहिक श्रम पर भ्राधारित थी।” इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है जहां यूरोप में शासन सत्ता का केन्द्र और ग्राधार होता था 
वहां भारत में सत्ता का आधार सहकारी ग्राम था, और शासक भ्रापनी 
१° हिन्दी में यह पुस्तक “सस्ता साहित्य मंडल? से प्रकाशित हुई दै | 
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सत्ता इसी श्राधार से ग्रहग करता था । भारत में ग्रंग्रेजी राज की स्थापना 
तक किसी-न-किसी रूप में यही व्यवस्था चलती रही । अंग्रेजी शासन का 
भारत पर पहला प्रभाव पड़ा कि यहां सत्ता के वितरण का यह स्वरूप-- 
राज-प्रभुत्व का यह आधार--समाप्त हो गया भ्रोर इंगलेण्ड की भांति 
' एक अति-केन्द्रित शासन-व्यवस्था इस देश पर भी थोप दी गई। इसका 
देश को सारी व्यवस्था पर प्रभाव पड़ना भ्रनिवायं था। 

भारतीय शासन-व्यवस्था के इस ग्राधार को अंग्रेजी शासकों को भी 
स्वीकार करना पड़ा था । उनकी विभिन्‍न जांच-समितियां भी इस निष्कर्ष 
.पर ही पहुची थीं कि भारत के ग्रामवासियों की खुशहाली के लिए--- 
क्योंकि भारत के ९० प्रतिशत निवासी देश के देहातों में ही रहते हैं--- 
पंचायतों की पुनर्स्थापना आवश्यक है। इस बारे में पिछले ग्रध्याय में 
विचार हो चुका है । 

गांधीजी पंचायतों के महत्व को शरू में ही समझ गये थे। इसी लिए 
उन्होने ग्रामराज को भ्रपना ध्येय बताया भ्रोर उसके वास्तविक स्वरूप 
को सदा सामने रखने की चेष्टा की । गांधीजी का विश्वास था कि पंचायतों 
को उनका पुराना स्वरूप दिये बिना श्रौर देश के सारे शासनतन्त्र को 
पंचायती सांचे पर ढाले बिना देश का उद्धार सम्भव नहीं है। 

ब्रिटिश राज्य में विभिन्न प्रान्तो में बनी कांग्रेस सरकारों ने गांव-गांव 
में पंचायतें स्थापित कर पंचायतों के पुराने क्रम को फिर से जीवित करने 
की कोशिश की थी । पर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के जल्दी भंग हो जाने के 
कारण वे इस दिशा में बहुत काम न कर सके | युद्धोपरान्त चुनी गई 
कांग्रेस सरकारों ने इस काम को फिर से शुरू किया । १६४७ में उत्तर 
प्रदेश में पंचायत राज एक्ट पास किया गया । धीरे-धीरे दूसरे प्रान्तो में 
भी इसी प्रकार के कानन पास किये गए । १५ अगस्त, १६४७ को सत्ता 
के हस्तान्तरण और स्वाधीनता को प्राप्ति के बाद इस कायं में भ्रौर 
भी ग्रासानी हो गई। हां, देश के विभाजन के बाद देशव्यापी दंगों के 
कारण गौर कूछ भ्रन्य समस्याश्रों के कारण इस कायं में कुछ बाधा 
झवद्य पड़ी । [ 

धीरे-धीरे यह ग्रव्यवस्था भी समाप्त हो गई । दंगे समाप्त हुए और 
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देश में शान्ति भी फिर से स्थापित हो गई। लेकिन फिर भी जनता की 
कल्पना के भ्रादह राज्य की स्थापना के कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिये । 
नौकरशाही को पहले जैसे ही ग्रधिकार प्राप्त थे । लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल 
पुरानी व्यवस्था के अन्तर्गत ही कायं कर रहे थे और उन्हें वे शक्तियां प्राप्त 
नहीं थीं कि वे शासनतन्त्र को नया रूप देने में सफल हों सके । रचनात्मक 
कार्यकर्ताओं की एक बैठक में भाषण देते हुए कांग्रेस के तत्कालीन महा- 
मन्त्री श्री शंकरराव देव ने १० अ्रक्तुवर, १९४९ को यह बात स्वीकार 
की और कहा--“यद्यपि यह ठीक है कि आज पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
देश के प्रधानमन्त्री हैं घ्रोर सभी प्रांतों में भ्राज कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल हैं । 
पर यह भी सत्य है कि उनके नीचे शासन की वही पुरानी मशीन है, जो 
पहले भ्रंग्रेजो के इशारों पर काम करती थी । उनपर वे ही पुराने अफसर 
बैठे हैं । हम उन्हें अलहदा नहीं कर सकते--हम ऐसा करने में असमर्थ हैं । 
देश का शासन चलाना आज एक टूटी-फूटी मोटरगाडी को जबरदस्ती 
चलाने जैसा ही है ।” 
इसी समय संविधान-सभा द्वारा देश का संविधान शीघ्रता से 
तैयार हो रहा था । २६ नवम्बर १९४९ को संविधान का निर्माण- 
कार्य पूणे हो गया और २६ जनवरी, १९५० को वह संविधान देश में 
लागू भी कर दिया गया और हमारा देश एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न 
लोकततन्त्रात्मक गणराज्य बन गया । 
भारत के संविधान के बारे में कई प्रकार के मत प्रकट किये गए हैं 
झौर उसकी कई प्रकार से ग्रालोचना की गई है । इन सबसे हमारा कोई 
खास सरोकार नहीं । इस संविधान ने कुछ बातों को विशेष रूप से स्पष्ट 
कर दिया है । संविधान में यह स्पष्ट घोषित किया गयां है कि भारत एक 
कल्याणकारी राज्य होगा । संविधान देश के नागरिको को कई मौलिक 
अधिकार प्रदान करता है, जो किसी भी लोकतन्त्रात्मक देश के नागरिकों 
के लिए प्रावश्यक हैँ । इसके अतिरिक्त संत्रिघान के ४०वें अनुच्छेद में 
पंचायतों के लिए विशेष व्यवस्था है। ४०वें ग्रनुच्छेद के अनुसार, “राज्य 
ग्राम-पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी 
इाक्तियां रोर श्रधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों 
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के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों ।” | 

कल्याणकारी राज्य की आधारभूत भावना यह होती है कि देश का 
बच्चा-बच्चा सुख-समृद्धि में रहे । उसे जीने का अधिकार हो और वह 
अपनी मौलिक आवश्यकताओं से वंचित न रहे । उसके सुख की प्राप्ति 
की ओर श्रग्नसर होने के रास्ते में कोई बाधा न हो नागरिक को बीमारी, 
अंग-हानि और श्रसमथंता की अवस्था में उचित राहत मिल सके और 
विद्या-प्राप्त करने की सुविधाएं सभीको समान रूप से उपलब्ध हों । 
कल्याणकारी राज्य को सफल बनाने के लिए पंचायतों का होना श्रावश्यक 
है, क्योंकि पंचायतों को सारी शासन-प्रणाली की बुनियादी इकाई माना 
गया है ग्रौर पंचायतों की प्रणाली स्वावलम्बी थौर लोकतान्त्रिक ग्रामों 
के समुहो की प्रणाली है । महात्मा गांधी के शब्दो मे, “असंख्य ग्रामो को 
लेकर बने इस संगठन में उत्तरोत्तर प्रबुद्ध और विकासोन्मुख तत्त्वों का 
समावेश होता रहेगा । व्यक्ति पंचायत का केन्द्र होगा ।...व्यक्ति ग्राम के 
हितों के लिए अपनेको मिटा देने तक के लिए तत्पर रहेगा । इसी प्रकार 
वह ग्रामसमूहों के लिए भी अपनेको न्योछावर कर देने के लिए तैयार 
रहेगा । व्यक्ति को इकाई मानकर बनी यह व्यवस्था सजीव होगी । इन 
व्यक्तियों में निराशा नहीं होगी । ये अत्याचारी नहीं होंगे । ये लोग सदा 
विनयी होंगे ।...व्यक्ति इस व्यवस्था का ग्रविभाज्य अंग होगा ।” 

हम कह चुके हैं कि द्वितीय विश्व-युद्ध के.बाद देश में हुए भ्राम चुनाव 
के फलस्वरूप कई प्रान्तो में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल वन गये थे । संविधान 
के बनने से पहले ही इन मंत्रिमण्डलो ने पंचायत ये राज से सम्बन्धित 
कांनून बनाने शुरू कर दिये थे। इस सिलसिले में हम उत्तर प्रदेश के 
१९४७ के पंचायत राज एक्ट का भी उल्लेख कर चुके हैं। यह एक्ट कई 
बातों में प्रान्त में पहले से लागू पंचायत एक्ट से भिन्न है । इस एक्ट के 
दारा पहली वार पंचायतों के न्याय-सम्बन्धी अधिकारों को पृथक्‌ पंचायत 
के सुपुर्दे किया गया । ग्रामवासियों का ग्राम-पंचायत से निकट सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए पंचायती क्षेत्र के सभी वयस्कों को बिना किसी 
भेदभाव के गांव-सभा का सदस्य घोषित किया गया । गांव-सभा की वर्ष - 
में कम-से-कम दो बैठक होना म्रावइयक माना गया । गांव-सभा को 
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निर्वाचित कार्यकारिणी “ग्राम पंचायत' बनाई गई है। इस तरह की 
सक्रिय गांव-सभाग्रों की कार्यकारिणी के सदस्य अपनी पदावधि में शिथिल 
या निष्क्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि उनका अपने निर्वाचकों से लगातार 
सम्बन्ध बना रहता हे । इन संस्थाओं को काफी श्रधिकार दिये गए । साथ 
ही, उनके कुछ निश्चित कतंव्य भी निर्धारित किये गए। वाद में इसी 
प्रकार का कानून विहार में भी बना । उड़ीसा ग्रौर मध्यप्रदेश में पंचायत- 
सम्बन्धी कानूनों को संशोधित कर नई परिस्थितियों के अनुरूप करने की 
कोशिश की गई। लेकिन प्रारम्भिक पंचायतों का ताललुका, जिला या 
प्रांत के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था । इसलिए उन्हें प्रशासन की 
यारम्भिक इकाई मानने का प्रश्‍न पैदा नहीं होता । पर गांधीजी की पंचा- 
यत-राज की धारणा इससे भिन्न थी। उसमें पंचायत को शासन की 
वास्तविक इकाई माना गया है, जिससे देश के सारे शासनतन्त्र का निर्माण 
होता है । ग्रमरीकी पत्रकार ड्यू पियरसन से एक भेंट के दौरान में गांधी- 
जी ने कहा था, “भारत में सात लाख ग्राम हैं। हर ग्राम का संगठन उनके 
नागरिक की इच्छा से होगा । इस प्रकार देश के ४२ करोड़ के स्थान पर 
७ लाख वोट होंगे--भ्रर्थात्‌ एक ग्राम का एक वोट होगा । चुनावों के द्वारा 
यही ग्राम अपना जिला-शासन चुनेंग । यह जिला-शासन एक राष्ट्रपति 
का चुनाव करेंगे, जो राष्ट्र का मुख्य कार्यकारी होगा ।” 

स्पष्ट हे कि गांधीजी को यह कल्पना भ्रभी तक पूर्णरूपेण क्रियान्वित 
नहीं हो सकी है। भारत के संविधान में शासन की स्वायत्त इक्राइयों के 
संगठन की जो बात कही गई हैं, वह उक्त श्रधिनियम द्वारा भी पूर्ण नहीं 
हुई । परन्तु श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी की १६५१ की रिपोट के बाद 
सामुदायिक विकास-मंत्रालय की देखरेख में श्रौर ्रधिक प्रगति हुई है, 
जिसका वर्णन ग्रागे किया गया है। 

| पंचायतों की भ्राथिक व्यवस्था 

५ अगस्त, १६४८ को राजकुमारी ग्रमृतकौर की ग्रध्यक्षता में नई 
दिल्ली में होनेवाले राज्य के स्थानीय स्वशासन-मन्त्रियो के सम्मेलन में 
_ उद्घाटन-भाषण करते हुए प्रधानमन्त्री नेहरू ने कहा था--“लोकतन्त्र की 
किसी भी सच्ची व्यवस्था का आधार स्थानीय स्वशासन ही है भ्रोर होना 
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भी चाहिए । हमें लोकतन्त्र के बारे में चोटी से ही सोचने की कुछ ग्रादत- 
सी पड़ गई है भ्रौर नीचे से लोकतन्त्र के बारे में हम कोई खास सोच- 
विचार नहीं करते । जबतक लोकतन्त्र का इस नीचे के आधार पर निर्माण 
नहीं किया जायगा, वह शिखर पर सफल नहीं होगा । 

लेकिन जैसा कि हम पिछले श्रध्याय में देख चुके हैं कि जबतक 
स्थानीय संस्थाग्रों की आर्थिक व्यवस्था सन्तोषजनक न हो, वे सफल नहीं 
हो सकतीं । ब्रिटिश शासन में पंचायतों तथा अन्य स्थानीय संस्थाग्रो की 
भ्राथिक भ्रवस्था पर भी हम पिछले ग्रध्याय में विचार कर चुके हूँ ग्रौर 
इन संस्थाश्नो की बुरी वित्तीय परिस्थिति स्पष्ट हो चुकी है । इस परि- 
स्थिति को सुधारने के कुछ प्रस्तावों ओर उनके लिए बनी सलाह-समि- 
तियों का भी हम भ्रध्ययन कर चुके हैं। ब्रिटिशकालीन भारत में स्थानीय 
संस्थाओं की आथिक स्थिति पर जो बात लागू होती थी, वह काफी हद 
तक आज भी लागु होती है। भ्राज भी इस वात को स्वीकार किया जाता 
है कि इन संस्थाम्रों की आथिक अवस्था सन्तोषजनक नहीं है, ग्रोर जब- 
तक इनकी अवस्था न सुधारी जायगी, वे बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हो 
पायंगी । १९४८ के स्थानीय स्वशासन-मन्त्रियों के सम्मेलन में भाषण 
देते हुए तत्कालीन स्वास्थ्य-मन्त्राणी राजकुमारी भ्रमृतकोर ने भी इस 
बात को स्वीकार किया था । उन्होंने कहा था--“कोई भी संस्था उस 
समय तक ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती जबतक उसकी झाय के साधन 
उपयुक्त न हों प्रौर उनके कर ग्रादि ठीक तरह से लगाये तथा वसूल न 
किये जायं!” | 

सम्मेलन के कार्यक्रम में स्थानीय संस्थाश्रों की वित्तीय स्थिति का 
विषय भी था । इस विषय को दो भागो में विभक्त किया गया था-- 

१. स्थानीय संस्थाश्रों की आय के वतमान साधन तथा उनको उन्नत 
करने के उपाय क्या हैँ? ' 

२. वया सरकार स्थानीय संस्थाओं को भ्राथिक सहायता दे ? यदि 
हां. तो किस परिमाण में? | 

जब इस प्रश्‍न पर विचार किया गया तो हरेक राज्य के प्रतिनिधि 
ने अपने-अपने राज्य की स्थिति और स्थानीय संस्थाश्नो की भ्राथिक 
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स्थिति सुदृढ़ करने के उपाय सामने रखे | श्रलग-अलग राज्यों की ग्रवस्था 
भी भ्रलग-ग्रलग थी, इसलिए सम्मेलन ने यह निश्‍चय किया कि इस प्रश्न 
पर ग्रधिक जानकारी प्राप्त की जाय । सम्मेलन ने वित्त-सम्बन्धी प्रस्ताव 
में कहा--“यह सम्मेलन स्वीकार करता है कि स्थानीय संस्थाग्रों के 
वित्त-साघन भ्रावदयकता को देखते हुए बहुत कम हैं। सम्मेलन यह भी 
मानता है कि मौजूदा साधनों का उचित उपयोग भी नहीं किया जाता है। 
इसके अतिरिक्‍त कर-निर्धारण का तरीका दोषपूर्ण हे तथा वसूली पूरी 
नहीं हो पाती । 

“स्थानीय संस्थाग्रों की वित्तीय समस्या को गम्भीरता को देखते हुए 
यह सम्मेलन इस बात की सिफारिश करता है कि केन्द्रीय सरकार एक 
ऐसी समिति की नियुक्ति करे, जो स्थानीय संस्थास्रों के वित्त की पूरी 
तरह से जांच-पड़ताल करे और उसको उन्नत करने तथा उसके विकास के 
उपायों के बारे में अपने प्रस्ताव पेश करे ।” 

स्थानीय वित्त-साधन की जांच-पड़ताल-समिति की रिपोर्ट 
भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । २ अप्रेल 
१९४९ को स्वास्थ्य-मन्त्रालय ने एक ऐसी समिति का निर्माण किया । 
इस समितिका नाम स्थानीय वित्त-साधन की जांच-पड्ताल-समिति 
था । इस समिति में अ्रध्यक्ष को मिलाकर दस सदस्य थे । 

समिति को निम्नलिखित प्रश्‍न पर विचार करना था । 

स्थानीय संस्थाम्रों के वित्त की जांच-पड़ताल और उसके विकास 
झौर उन्नति के सुझाव देना; इसके लिए-- 

(क) इस बात की जांच करना कि क्या स्थानीय संस्थाओं के वित्त- 
साधन उनकी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निबाहने के लिए काफी है ? 
यदि नहीं तो उन्हें केसे उठाया जा सकता है ? 

(ख) सरकार द्वारा वित्त-सहायता के साधनों की जांच-पड़ताल । 

(ग) करःनिर्घारण श्रोर वसूली की मौजूदा व्यवस्था की जांच । 

वित्त-साधनों की जांच के लिए समिति ने भारत में ब्रिटिश राज की 
स्थापना से लेकर ग्रबतक के स्थानीय संस्थाम्रों-सम्बन्धी साहित्य का 
अध्ययन किया । खासकर ब्रिटिश राज में नियुक्त की गई सभी जांच- 
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समितियों के दस्तावेजों का वारीकी से भ्रध्ययन किया। संस्थाम्रों की 
वित्तीय स्थिति के वारे में पिछली समितियों ग्रौर वाइसरायों की रिपोट : 
भी कई जगह उद्धत की गई हैं। 
अपनी जांच के दौरान समिति एक बार तो खर्च की बचत करने के 
लिए स्थानीय संस्थाम्रों के वर्तमान ढांचे को बदलने के भ्रोचित्य तक पर 
विचार करने लगी । पर समिति में इस बात पर मतभेद पैदा हो गया कि 
उसे ऐसा करने का अधिकार है भी या नहीं। इस बारे में भारत-सरकार 
का निर्देश मांगा गया । भारत-सरकार ने कहा कि समिति स्थानीय 
संस्थाम्नों के वर्तमान ढांचे के ग्रनुसार ही भ्रपनी सिफारिश दे। बाद में 
समिति की जांच के क्षेत्र पर भी मतभेद पैदा हुआ । इसपर भारत-सरकार 
त्ते यह निदेश दिया कि वे भूतपूर्व देशी राज्य, जो भूतपूव ब्रिटिश भारत 
के प्रान्तों में विलीन हो गये हैं, समिति की जांच के क्षेत्र में प्रा जते हैँ 
यर केन्द्रीय शासन से नीचे के क्षेत्रों तथा भूतपूर्व देशी राज्यों के एकी- 
करण से बने संघ समिति के जांच-क्षेत्र में नहीं आते । 

समिति ने पंचायतों, जिला बोर्डो, नगरपालिकाम्नों आदि समी स्था- 
नीय संस्थाओं की वित्त-समस्याश्रों पर विचार किया है । इस समिति की 
पुरी रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। 

समिति की सभी सिफारिश एकमत से नहीं हैं। सबसे बड़ा भ्रलग 
मत श्री आर. के. सिधवा का है। श्री बर्फीवाला ने भी म्रपना ग्रलग मत 
दिया है। कुछ भ्रन्य सदस्यों ने भी छोटे-छोटे भेदसूचक नोट लिखे हैं। 

पंचायतों के सम्बन्ध में वित्तानुसन्धान-समिति की सिफारिश रिपोर्ट 
के २२वें अध्याय में है । देश में विभिन्न राज्यों की पंचायतों के वित्तीय 
साघनों का विवरण उन्होंने इस प्रकार दिया है-- 

मद्रास : इस राज्य में चार कर भ्रनिवायं है--१. भवन-कर, 

२. यान-कर, ३. व्यवसाय-कर तथा ४. सम्पत्ति-हस्तांतरण कर्‌ । 

१. भवन-कर--यह छमाही लिया जाता है । इसकी उच्चतम तथा 
न्यूनतम मात्रा निश्चित है । यह भवन के मूल्य अथवा अरन्य 
विनिहित आधारों पर लगाया जा सकता है। कच्ची झोंपड़ियां 
कर से मुक्त हैं। 
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२. व्यवसाय-कर--यह कर व्यवसायों पर लिया जाता है भौर उन- 
सब व्यक्तियों से लिया जाता है, जो छः मास में कम-से-कम ६०: 
दिन उस इलाके में रहते हों। | 

३. यान-कर--यह कर मोटरकारों को छोड़ अन्य यानों पर, जो 

' गांव में प्रयुक्त होते हैं, लिया जाता है । 

४. सम्पत्ति-हस्तांतरण कर--यह सम्मत्ति के हस्तांतरण पर 
५ प्रतिशत के दर से लिया जाता है। : 

राज्य-सरकार को अनुमति से लगान पर तीन पाई प्रति रुपया कर 

लगाया जा सकता है । पुलों ग्रादि के लिए घन-संग्रह करने के लिए भूमि 
पर एक और कर लगाया जा सकता है । इसके श्रतिरिक्त वाणिज्य, उपज 
के क्रय-विकय, ग्राम-स्थानों के इस्तेमाल, यान के अड्डो, कसाईखानों, 
आदि पर भी पंचायत फोस वसूल कर सकती है 

इन श्राय के साधनों के ग्रतिरिक्त; 

१. पंचायत जिल। बोर्डो द्वारा लगाई सवाई का चौथाई भाग ले 
सकती हैं । 

२. मालगुजारी का १२३ प्रतिशत भाग राज्य सरकार पंचायतों को 
अनुदान के रूप देने के लिए भ्रलग से रखती है। 

३. जिला-बोडों के द्वारा लगाया गया यात्री-कर भी पंचायतों को 
मिलता है। | 

४. मद्रास स्वास्थ्य-प्रधिनियम के श्रन्तगंत समस्त करों की भ्राय 
पंचायतों को मिलती है । 

५. पंचायतों द्वारा प्राप्त न्याय-सम्बन्धी फीसों व जुर्मानों का द. 
भाग और इसके ग्रतिरिक्त जिला बोर्डो से हांटों, मण्डियों, 
पत्तनों आदि से प्राप्त आय का भाग पंचायतों को मिलता है । 

बम्बई : १. भवन-कर--(क) भवन के मूल्य पर ग्राठ श्राने प्रति 

१०० रुपये की दर तक एक ही बार । 
(ख) सम्भावित सालाना किराये का १५ प्रतिशत तक। . 
२. यात्री-कर--छः श्राने प्रति यात्री तक | 


३. मेलों तथा त्योहारो पर कर-(क) स्टालों व दुकानों पर पहले 


Ay 
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'' `: . .. ९ वर्यफुट पर चार राने और हर भ्रगले ९ वगफुट पर 
२ पेसे प्रतिदिन । 
(ख) सिनेमा, सरकस आदि पर ५० रुपये प्रति एकड़ 
की दर से कर । 
४. बिक्री-कर--(क) यदि प्लाट के क्षेत्रफल पर हो तो ३ (क) 
के अनुसार । 
(ख) यदि वेची गई वस्तुओं के आधार पर हो तो-- | 
सब्जी अनाज अन्य वस्तुएं 


प्रति टोकरी )॥ नै धर 
प्रति चोरी =) =) =) 
प्रति छकड़ा 1) I) ।) 


५. चुंगी--पक्की इंटे--२ रुपये प्रति हजार । 
चादर, लोहा व टाइल- २ प्रति 
१०० रु्‌० 
3 सीमेंट 418 71 12 72 
रेत तथा अन्य सामान ,, ,, 
इनके श्रतिरिक्त हर पंचायत को सरकार मालगुजारी का २५ प्रति- 
दांत प्रथवा स्वाई का २५ प्रतिशत--जो भी गत वर्षं अधिक प्राप्त हुआ 
हो--देती है । इसके भ्रतिरिक्त सरकार पंचायत को मन्त्री के वेतन का ७५ 
प्रतिशत तथा श्रन्य कर्मचारियों के भत्तों का ५० प्रतिशत, और जन-स्वा- 
स्थ्य की योजनाग्रों पर ६० प्रतिशत तक श्रनुदान देती है। खाद भ्रादि 
बेचने से भी पंचायतों को ग्रतिरिक्त ग्राय होती है। 
पश्चिमी बंगाल : यहां यूनियन रेट नामक केवल एक ही कर भ्राव- 
वयक तथा भ्रनिवार्य है । यह भवनों के मालिकों से सम्पत्ति के भ्राधार 
पर प्राप्त किया जाता है। यदि यह कर कम समभा जाय तो बंगाल ग्राम 
स्वराज्य एक्ट के प्रन्तगंत जिलाधीश अधिक कर भी नियोजित कर सकता 
है । इसके अतिरिक्त वे सब रकमें, जो जुमनि, फीस, चन्दे तथा दान थ्रादि 
के रूप में. प्राप्त हों, वे भी पंचायत की आय में वृद्धि करती है। इनकेः 
अतिरिक्त यूनियन बोर्डो के भवनों का किराया, व्यापार व व्यवसाय करते 
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के लिए लाईसेंस पर फीस, जिला-बोड के अनुदान भ्रादि से भी पंचायतों 
की ग्राय होती है । 
उत्तर प्रदेश : इस प्रदेश में कोई भी कर झ्रावश्यक तथा ग्रनिवाये नहीं 
है। परन्तु जो कर यहां लगाये जा सकते हैं, वे निम्न है-- 
` १. (क) काइतकार पर सीर भूमि के लगान पर प्रति रुपया पर 
एक आने का कर । 
(ख) मालिक पर लगान पर दो पैसा प्रति रुपया का कर। 
(ग) सम्भावित लगान के ग्राधार पर सीर तथा खुदकाइत भूमि 
SE के लगान पर प्रति रुपया एक झाना कर । 
इन सभी करों का एक साथ लगाया जाना आवद्यक है, 
आर यह ऊपर लिखी उच्चतम मात्रा के अनुपात में लगाया 
जाता है। 

२. व्यवसाय तथा व्यवसाय पर विनिहित मात्रा में कर । 
इसके अतिरिक्त कपड़ा व खांड बेचनेवालों तथा भ्रन्य व्यापार 
करनेवालों पर उनकी वाषिक भ्राय के आधार पर पंचायत कर 
लगा सकती है । इन करों की दरो की सीमा राज्य सरकार निर्घा- 
रित करती है । 

३. उपरोक्त कोई कर न देनेवालों पर राज्य द्वारा निश्चित सीमाओं 
के भीतर भवन-कर लगाया जा सकता है । जिलाधीश यदि 
आज्ञा दे दे तो जिला बोर्ड को स्थानीय (लोकल टेक्स ) में से 
विनिहित भाग देना पड़ता है। 

४. जुमनि, फीस, तथा राजीनामों से प्राप्त रकमें । 

५. जिला-बोडं तथा सरकार से प्राप्त श्रनुदान । 

६. नजूल सम्पत्ति के किराये का विनिहित भाग । 

७. दान-चन्दे आदि से प्राप्त रकम । 

` ८. खाद आदि के विक्रय से हुई आय । 
पंजाब : यहां कोई कर ग्रनिवार्य नहीं है । पंचायतों को जिन करों को 
लगाने का अ्रधिकार है, वे भी राज्य सरकार की भ्रनुमति से ही लगाये 
जा सकते हैं। ये कर निम्न है-- 
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व्यि 


» चूल्हा-कर --मजदूरों पर १ २० प्रति चूल्हा प्रति वर्ष 
कारीगरो पर २२० ,, ,, 7) 
काइतकारों पर ३२० ,, , „ ॥/ 
मालिकों तथा दुकानदारों पर ५ २० प्रति वर्ष 

२. व्यवसाय-कर-_दुकानदारों पर ५ २० प्रति वषं । 
परन्तु यह ८ २० से अधिक नहीं हो सकता । 

“१ ३. पशु-कर--भामतोर पर खच्चरों पर २ २० प्रति वषं के 

र - दर से लगाया जाता है । 

४. गत वर्ष के करों तथा फीसों आदि के बराबर सरकारी अनुदान । 
५. पंचायत-पुस्तकालयों के लिए तथा अन्य कार्यो के लिए फीसों 
भ्रादि की घाटा-पूर्ति के लिए अन्य अनुदान । 
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बिहार : इस राज्य में दो कर अनिवायँ हैं-- 

१. श्रम-कर--हर स्वस्थ वयस्क को विनिहित दिनों के लिए श्रम- 
दान करना पड़ता है। बारह श्रम-इकाइयों से अधिक किसीको 
काम नहीं दिया जा सकता । जो श्रमदान न करना चाहें, वे 

बदले में नकद रकम दे सकते हैं। । 
२. अचल सम्पत्ति पर कर--यह कर भ्रचल सम्पत्ति के मालिकों 
पर विनिहित मात्रा में लगाया जाता है। 
३. ऐच्छिक कर (क) व्यापारियों, दलालों, एजेण्टों तथा डंडीदारों 
पर लाइसेंस फीस । 
(ख) कृषि तथा व्यापार को छोड़कर अन्य व्यवसायों पर कर । 
(ग) यानों तथा भाडे पर चलाये जानेवाले पशुग्नों पर कर । 
(घ) मण्डियो में वस्तु्नो की बिक्री पर कर । 
(ङ) गांवों में पशुझओं को बिक्री पर रजिस्ट्री फीस । 
(च) धर्मशालाश्रों, सरायों, डाक-बंगलों ग्रादि के इस्तेमाल की 
फीस । 
(छ) जल, पाखानों, प्रकाश तथा मल-निकास पर फीस यह 
फीस तभी लगाई जा सकती है कि जब पंचायत यह 
सुविधाएं प्रदान कर रही हों । 


ण“ >. 
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(ज) पंचायत-क्षेत्र में यात्रियो से यात्री-कर । 
(क) पंचायत के स्वामित्व की भूमि, भवनों तथा अन्य स्थानों 
की याय । 
(न) सरकार द्वारा वसूल किये करों का भाग । 
उड़ीसा : उड़ीसा में प्रनिवायं कर केवल ग्रचल सम्पत्ति के मालिकों 
पर ही लगता है। यदि कर देनेवाला निधन हो तो पंचायत कर कम कर 
सकती है या उसे कर से छूट भी दे सकती हे । 
यहां भी दलालों, एजेण्टों तथा डंडीदारों से लाइसेंस फीस ली जाती 
है। इनके भ्रतिरिक्त पंचायत कुछ भ्रन्य कर या शुल्क भी लगा सकती 
'है, यथा--माड़े के पशुग्रों पर कर, पंचायती भूमि का उपयोग. करनेवालों 
से किराया, पशुओं तथा वस्तुओं की बिक्री पर शुल्क तथा उनकी रजिस्ट्री 
की फीस, पंचायती क्षेत्र के कसाईखानों से श्राय, सरायों, घर्मेशालाओं 
भ्रादि का किराया, भ्रादि.। 
- पंचायतों को १८ से ५० वर्ष तक की श्रायु के स्वस्थ पुरुषों पर श्रम- 
कर लगाने का भी श्रधिकार है, जिसके लिए वर्ष में चार दिन तय कर दिये 
जाते हैं 1 पर लगातार दो दिन से श्रधिक काम नहीं लिया जा सकता। 
फिर न्याय-सम्बन्धी जुर्माने, फीस व दण्ड, दाख आदि कृडा-कर्केट के 
बचने से हुई श्राय, पंचायत के ग्रधिकार में दी गई राज्य की सम्पत्ति से 
,भ्राप्त प्राय, जिला-बोड तथा सरकार से प्राप्त अनुदान तथा लोकल रेट 
का एक-तिहाई भी ग्राम-फण्ड में ही जमा होते हैं । 

मध्यप्रदेश : ग्रनिवाये कर निम्न हैं-- 

१. भवनों तथा कृषि के ग्रतिरिक्त अन्य भूमि पर कर--यह कर 
सम्पत्ति पर कब्जा रखनेवालों तथा उनके न होने पर सम्पत्ति के 
मालिकों से निश्चित न्यूनतम मात्रा की सीमा में प्राप्त किया 
जाता है । 

२. लाइसेंस फीस-<क्षेत्र में हर कमीशन एजेण्ट तथा डण्डीदार 
को निश्चित फीस देकर लाइसेंस लेना पड़ता हैत 

३० व्यवसाय-कर--निश्चित व्यवसायों का ग्रनसरण करनेवालों पर 

विनिहित दर से लगाया जाता है। 








-$ 
६. 
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इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ऐच्छिक कर भी लगाये जा सकते हॅ । 


, पंचायत-क्षेत्र में बेचने के लिए माल लानेवाले यानों, गायों, 


भार ढोनेवाले पशुप्रों तथा कुलियों पर कर । 


. चस्तुप्रों की बिक्री पर फीस तथा पंचायत की भूमि में बेचे जाने 


के लिए लाये पशुझों की रजिस्ट्रेशन फीस । 


, सरायों, घर्मशालाग्रों, विश्वामग्रहों, कसाईखानों आदि का 


किराया। 


. पानी पर, शुल्क, पाखानों की सफाई, प्रकाश तथा नालियों पर 


कर, बशर्त कि पंचायत ये सुविधाएं दे । 

पशुश्रों के मालिकों से कर । 

राज्य सरकार की स्वीकृति से लगाये गए भ्रन्य कर. तथा फीस 
आदि । 


_ श्रमकर--पंचायतो को निर्माण-कार्य के लिए ग्रामवासियों से श्रम 
देने की मांग करने का अधिकार है । पर कोई व्यक्ति भ्रपनी एवज से 
श्रम दिलवा सकता है। 

इसके अतिरिक्त पंचायतों को मालगुजारी पर दो पेसा प्रति रुपया 
मिलता है । भ्रनाज-गोदामों तथा सरकारी झनुदानों से भी उन्हें प्राय 
होती है । 

श्रासास : इस राज्य में कोई ग्रनिवा्य कर नहीं है, पर निम्नलिखित 


दत 


ऐच्छिक कर लगाये जाते है-- 
१. 
२. भूमि के कब्जेदारों पर एक आना प्रति बीघा कर । 
३. कृषिविहीन, परन्तु कृषि-योग्य भूमि पर कर । 
४. 
५. विवाह पर कर, साईकिल तथा गाड़ियों पर विनिहित मात्रा में 


मालगुजारी पर पट्टेदार से एक ग्राना प्रति रुपया कर। 


भवनों पर विनिहित मात्रा में कर । 


क्र। 
राज्य की श्रनुमति से कोई अन्य कर । 


श्रमकर-पंचायत को श्रमकर लगाने का भी भ्रधिकार दिया गया 
है, जो स्वस्थ पुरुषों पर ही लगाया जा सकता है । यदि कोई स्वयं श्रम 
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न करे तो उसे उसी काल के लिए दुगुनी मजदूरी देनी पड़ेगी । 
इसके श्रतिरिक्त भ्राय के निम्नलिखित साधन भी हैं--- 
१. न्याय-सम्बन्धी फीस व जुर्माने । 
२. सब-डिवीजनल विकास-खण्ड के अनुदान । 
३. सरकार तथा अन्य स्रोतों में भ्रनुदान । 
४. जिन परमिटों के सम्बन्ध में उन्हें नियमों तथा उपनियमों के 
न्तर्गत अ्रधिकार प्राप्त हैं, उनपर फीस । 
वित्तानुसन्धान-समिति की सिफारिश 
समिति की राय में उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
पंचायतों की आय के मुख्यतः दो साधन हैं--- 
१. पंचायतों द्वारा खुद प्राप्त की गई आय । 
२. सरकार तथा श्रन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान । 
, पंचायतों को भ्रपने साधनों से होनेवाली भ्राय के बारे में समिति का 
मत है कि उन्हें निम्नलिखित दो भ्रनिवार्य कर लगाने चाहिए-- 
१. भवन तथा चूल्हा-कर अथवा हैसियत या सम्पत्ति-कर । 
२. सफाई-स्वास्थ्य-सम्बन्धी कर । 
अपनी झावश्यकताग्रों तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पंचा- 
यते ग्रोर कर भी लगा सकती हैं। श्रम के सिए कोई मजबूरी नहीं होनी 
चाहिए । यदि कोई व्यक्ति इच्छापूर्वक श्रम करना चाहे तो कर सकता 
है, परन्तु जो ऐसा न कर सके, उसकी एवजी देने की सुविधा दी जानी 
चाहिए । इसके लिए कोई दण्ड नहीं होना चाहिए। 
कई पंचायतों को श्राथिक अवस्था अच्छी नहीं होती । इस प्रकार 
की पंचायतों को, समिति की राय में, श्रन्य तरीकों से ग्राथिक सहायता 
का दिया जाना म्रच्छा होगा। ये तरीके हैँ-मालगुजारी का १५ प्रतिशत 
भाग तथा सम्पत्ति के हस्तांतरण पर कुछ फीस आदि | इस तरह से प्राप्त 
रकम पंचायतों के कोष में जानी चाहिए । 
जहांतक पंचायतों की प्रारम्भिक शिक्षा की जिम्मेदारी का सम्बन्ध 
है, उन्हें उसी ढंग से अनुदान मिलने चाहिए जैसे कि स्थानीय स्वशासन 
“की अन्य संस्थाम्नों को दिये जाते हैं । 
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इसके ग्रतिरिक्‍त पंचायतों को इस प्रकार सहायता दी जानी चाहिए 
कि पंचायत-कमंचारियों के वेतन का सरकार कम-से-कम ५५ प्रतिशत दे, 
जेसा कि बम्वई में होता है । जहां सरकार पंचायतों को चौकीदार आदि 
रखने के लिए बाध्य करती है, वहां उनका पूरा वेतन सरकार को देना 
चाहिए । पंचायत-राज के भीतर आनेवाली सव सरकारी जगहें पंचायता- 
घीन की जाय । इनका हस्तांतरण राज्य की अनुमति से होना चाहिए । 
ग्राम-पंचायतों को मालगुजारी इकट्टी करने के लिए प्रोत्साहित करना 
चाहिए और क्साईखानों, घाटों आदि अन्य साधनों से प्राप्त ग्राय से 
पंचायतों को अपने निर्माण-कार्ये में सहायता मिलनी चाहिए। सहकारी 
खेती, गोसदन तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करने में पंचायतों को प्रोत्सा- 
हन देना चाहिए। 

स्थानीय वित्तानुसन्धान समिति की रिपोर्ट से यह भी सिद्ध हो जाता 
है कि स्थानीय स्वशासन-संस्थाग्रों के पास वित्त की इतनी कमी है कि वे 
अपना कायं चलाने तथा अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हो रही 
हैं और केवल स्थानीय करों से ही उनके लिए वांछित मात्रा में धन जुटाना 
सम्भव नहीं है। हमारे ग्राम्य-देश में जनता को कर देने की शक्ति बहुत 
कम है । सन्‌ १६४८ के वाद सन्‌ १९५४ में भारत के स्थानीय स्वशासन- 
मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ | दोनों सम्मेलनों में केन्द्र से ही सहायता प्राप्त 
करने की बात दुहराई गई। केन्द्र ने राज्यों से अपनी सहायता श्राप करने 
के लिए कहा । पर इसप्रकार तो समस्या हल नहीं हो सकती। इसका 
मुख्य कारण यह है कि अ्रभी तक पंचायतें शासन की प्रारम्भिक इकाई 
नहीं बन सकी हैं। भ्राज केन्द्र व राज्य दोनों से आनुदान लेने की बात होती 
है। साथ ही, यह भी ठीक है कि जोकर केन्द्र व राज्य प्राप्त करते हैं, 
उनमें से प्रधिकांश मूलतः पंचायतों के ही हैं और यदि शासनिक कार्यों में 
पंचायत राज्य व केन्द्र के कायो में हाथ बंटाती हैं तो वतमान करों का 
एक भाग पंचायतों को जाना ही चाहिए। स्वतन्त्रता से पुत्रं बड़ौदा व 
श्रौन्ध राज्यों की पंचायतों में यही बात होती थी। इन राज्यों ने अपने 
कार्य काफी मात्रा में पंचायतों को सौंप दिये थे और बदले में राज्य के करों 
का २५ प्रतिशत से भी अधिक भाग उनके हवाले कर दिया जाता था। 
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इस तरह से पंचायतों की वित्तीय समस्या सुलभाने में काफी सहायता 
मिल सकती है । इसके साथ दूसरा तरीका है पंचायती खेत व पंचायती 
फार्म । इनसे पंचायतों को अपने सामान्य कार्यों के लिए काफी धन मिल 
सकता है। यह साधन वित्त-समस्या को हल करने के साथ-साथ स्वाव- 
लम्बन तथा थात्मनिर्भरता की भावनाओं को भी जाग्रत तथा पुष्ट करेगा । 
स्थानीय वित्तानुसन्धान समिति की रिपोर्ट में एक जगह सहकारी खेती 
तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यो को भी पंचायतों की धाय का एक साधन 
बताया गया है। वित्तानुसन्धान-समिति के इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए 
स्थानीय स्वशासन-मन्त्रियों के सम्मेलन ने यह ठीक ही निश्चय किया कि 
सहकारिता तथा पंचायत के कत्तंव्यों व कार्यों के क्षेत्र निश्चित होने चाहिए 
और ग्राथिक उत्तरदायित्व के कार्य सहकारिता के क्षेत्र में ही रहने चाहिए। 
इसमें इतना अवश्य हो सकता है कि पंचायती क्षेत्र की हर सहकारी 
समा अपनी आय से प्रति वर्ष एक निश्चित अनुपात में विकास के लिए 
पंचायत को ग्राम-फण्ड में रकम दे। इससे एक तरफ तो पंचायत सह- 
कारिता को प्रोत्साहन देने में भ्रपना भी लाभ देखेगी भ्रोर दूसरे सहकारी 
सभा के क्षेत्र में हस्तक्षेप भी नहीं कर पायेगी । 
कर-जांच-समिति की रिपोर्ट ; 

१. अप्रैल १९५३ को केन्द्रीय वित्त-मन्त्रालय ने कर-पद्धति के बारे में 
पूरी जांच-पड़ताल करने के लिए एक कर-जांच-समिति (टैक्सेशन इन्क्वा- 
यरी कमेटी) की स्थापना की घोषणा की । समिति की स्थापना का उद्देश्य 
वित्त-मन्त्रालय के अनुसार “कर-पद्धति का पूरा अनुसन्धान करना है । 
इसी प्रकार की एक जांच-समिति इसी प्रकार की तहकीकात करने के लिए 
३० वर्ष पूर्व भी नियुक्त की गई थी। पर १९५३ की परिस्थितियो में 
बहुत अन्तर ग्रा चुका है । इसलिए एक नई जांच होना आवश्यक था । 

सरकार यद्यपि सन्‌ १९४८ से ही एक ऐसी समिति नियुवत करने के प्रश्‍न 
पर सोच रही थी, पर विभाजन तथा वैधानिक परिवतंनों के कारण पहले 
ऐसा नहीं किया जा सका ।” यह समिति देश की कर-व्यवस्था के वारे में 
क्रमिक तथा पूरी तहकीकात करने के लिए नियुक्त की गई । 
अध्यक्ष-सहित समिति के छः सदस्य ये । भूतपूर्व केन्द्रीय वित्त-मन्त्री 
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डा० जान मथाई समिति के अध्यक्ष थे। दिल्ली के भूतपूव ग्राय-कर 
थ्रायुक्त सरदार इन्द्रजोतसिह समिति के मन्त्री थे । समिति को निम्न- 
लिखित प्रश्‍नों पर विचार करना था-- 

१. केन्द्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय करों का जनता के विभिन्न वर्गों 
तथा विभिन्न राज्यों पर प्रभाव | 

२. (क) वतंमान केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय कर-पद्धति के विकास 

की योजना । 
(ख) जनता की आमदनी तथा वित्तीय असमानता को दूर करने के 
तरीके । 

३. ग्राय-कर लगाने का तरीका तथा उसकी सीमाएं, और उसका उत्पा- 
दक उद्योगो पर प्रभाव । 

४. कर का मुद्रास्फीति तथा उपस्फीति के उपकरण के रूप में परीक्षण । 

५. अन्य सम्वन्धित बातों पर विचार। 

६. (क) वर्तमान कर-पद्धति में श्रावश्यक सुधारों, तथा 
(ख) कर के नये स्रोतों के सम्बन्ध में विशेष रूप से सिफारिश करना । 
समिति ने १६ नवम्बर, १९५३ से गवाहियां लेनी शुरू कीं । सुनवाई 

के दौरान में करों की वर्तमान व्यवस्था की ग्रच्छी तरह जांच-पडताल की 
गई । सारी जांच के बाद समिति ने ग्रपनी सिफारिशों दीं। पंचायती वित्त 
के बारे में समिति ने निम्नलिखित सिफारिश दी-- 

१. पंचायतों के विकास में यह वात सहायक होगी कि उनका संगठन 
करने के तुरन्त वाद कर न लगाये जायं। पंचायतों के प्रारम्भिक 
विकास की श्रवस्था में उन्हें भ्रपने काय के लिए प्रावश्यक वित्त का 
राज्य सरकार की ओर से दिया जाना ही अधिक उचित है । 

२. धीरे-धीरे पंचायतों को कर लगाने के लिए तैयार करना चाहिए । 
इसके लिए उन्हें वाध्य भी किया जा सकता है। पर पंचायतों का 
कर लगाने का क्षेत्र सीमिति ही रहना चाहिए। इसके अलावा 
उनकी कर लगाने की पद्धति सीधी-सादी होनी चाहिए । विवाह, 
जल, गाड़ी, पशु आदि पर लगाये गए छोटे-छोटे कर बहुत अधिक 
उपयोगी सिद्ध नही होते । समिति के प्रस्तावानुसार नीचे लिखे चार 
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कर अधिक उपयोगी होंगे-- 
१. साधारण सम्पत्ति कर । 
२. सेवा कर । 
>. भूमि पर उप-कर (स्वाई) 
४. सम्पत्ति-हस्तांतरण-कर । 
इनके भ्रतिरिक्त पंचायत की परिस्थितियों के ग्रनुसार यानों, व्यव- 
सायों तथा मेले-तमाशों पर भी कर लगाये जा सकते हैं । 
कर-जांच-समिति के प्रस्तावों पर स्थानीय स्वशासन-मन्त्रियों के 
सम्मेलन में विचार किया गया । राज्यों का कथन था कि जनता पर करों 
का भारी बोझ है और वह भ्रोर भ्रधिक करों का बोझ नहीं सह सकती । 
इसलिए पंचायतों को नये कर नहीं लगाने चाहिए । लेकिन राज्यों के पास 
भी इतना रुपया नहीं है कि वे पंचायतों को अनुदान दे सके। ग्रतः पंचा- 
यतों को वि्त-सहायता देने के लिए राज्यों ने केन्द्र से सहायक अनुदान 
` की मांग की । 
स्पष्ट है कि ऐसी दशा में पंचायतों के लिए आवश्यक वित्त-सहायता 
श्रासानी से जुटाई जा सकती । इसका एकमात्र तरीका यही हो सकता 
है कि पंचायतों को सुपुर्द किये गए कामों के स्वरूप के भ्रनुसार राज्य 
तथा केन्द्र, अपने उन करों का, जिन्हें वे पंचायती क्षेत्र से प्राप्त करते हैं, 
एक भाग पंचायतों को दें साथ ही, वित्तानुसन्धान-समिति की सिफा- 
रिशों के अनुसार पंचायती क्षेत्रों में सहकारी फार्मों तथा पंचायती खेतों 
की स्थापना करके भी म्राय का एक अन्य साधन निकाला जा सकता है। 
इसके श्रतिरिक्त सहकारी सभाग्रों का विकास-फण्ड भी पंचायत की श्राय 
का एक अन्य आवश्यक तथा उपयोगी साघन हो सकता है । 
पंचायत-राज को वास्तविक धारणा के ग्रनसार स्थानीय स्वशासन 
की सभी संस्थाएं पंचायत के ग्रधिक्षेत्र में ही ग्रा जाती हैं। नगर, तहसील 
तथा जिला पंचायतों की कर-पद्धति तथा संगठन आदि के बारे में उप- 
युक्त स्थानों पर विचार किया जायगा। 


कांग्रेस की पंचायत-समिति की रिपोर्ट 
पंचायतों के विकास का ग्रध्ययन करते समय हम देख चुके हैं कि 
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१९४७ तक देश के प्रायः सभी राज्यों में पंचायत-राज-सम्बन्धी कानून बन 
चुके थे। भारत के सभी प्रमुख राजनैतिक दल भी पंचायतों के विरुद्ध 
नहीं हें । झाचायं विनोबा भावे ने पंचायत को सर्वोदय-समाज की ग्राधार- 
शिला बताया है । कांग्रेस के कार्यक्रम में पंचायतों को सदा से एक महत्व- 
पुर्ण स्थान दिया गया है । पंचायतों की प्रगति की शोर कांग्रेस ने सदा 
काफी ध्यान दिया है। २३-२४ मई १६५४ को नई दिल्ली में होनेवाली 
कांग्रेस कायंसमिति की बैठक में पंचायतों की प्रगति पर विचार-विमशं 
हुआ । इस सम्बन्ध में पास हुए प्रस्ताव में कहा गया है--“कांग्रेस कायं- 
समिति को भारत के विभिन्न भागों में पंचायत-पद्धति के उत्तरोत्तर 
विकास को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है । यह न सिर्फ भारत की पुरानी 
परम्पराग्रों के भ्रनुकूल ही है, वल्कि वर्तमान स्थिति के भी उपयुवत है । 
भ्राधुनिक राज्य धीरे-धीरे स्वभावतः केन्द्रीकरण की भ्रोर अग्रसर होने 
लगते हैं। इस प्रवृत्ति में सन्तुलन लाने के लिए स्थानीय स्वायत्त संस्थाश्रों 
का विकास किया जाना चाहिए, जिससे देशवासी स्वयं देश के प्रशासन में 
तथा सामाजिक, ग्राथिक व न्यायिक क्षेत्रों में भाग ले सकें इसका सबसे 
अ्रच्छा उपाय यही हो सकता है कि भारत के गांवों में पंचायतों का 
विकास किया जाय । इन पंचायतों को प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनो ही 
तरह के काम करने चाहिए । 

“कार्यसमिति विशेषतः न्याय-पंचायतों की स्थापना का स्वागत करती 
है, जिनसे भ्रदालतों का भार कम होगा तथा काफी संख्या में छोटे-छोटे 
मामलो का मौको पर ही फैसला हो जाने से देशवासियो को सस्ता एवं 
शीघ्र न्याय मिल सकेगा । 

“स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण देश में इस 
प्रकार की पंचायतों का विकास किग्रा जाना चाहिए । ये पंचायत जाति 
तथा धर्म का भेद-भाव किये बिना सम्बन्धित क्षेत्र का पूर्ण प्रतिनिधान 
करेंगी । 

बैठक में यह भी निश्‍चय किया कि सारे राज्यों में पंचायतें किस ढंग 
से काम करती हैं, इ सका अ्रध्ययन किया जाय । इसके लिए एक समिति 
नियुक्ति की गई । इस समिति के छ; सदस्य थे। 


` 
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समिति का कायं इस प्रस्ताव के अनुसार यह था कि वह “इस प्रश्‍न 


के सब पहलुओं पर विचार करे और यह भी ध्यान रखे कि विभिन्‍न 
राज्यों में पंचायतें किस तरह काम कर रही है । ग्रजमेर में होनेवाली 


अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की बैठक के अवसर पर कार्य-समिति की 


बैठक में समिति अपनी रिपोर्ट पेश करे ।' 


समिति ने एक प्रश्नावली बनाकर देश के सव राज्यों तथा प्रदेश 


कांग्रेस कमेटियों को भेजी । समिति ने अपनी पहली बैठक में मूलभूत तथा 
व्यावहारिक समस्याझ्रों का निर्णय किया, जो ये हैं-- 


र्ड 


२. 


ay 


शान्तिपूर्ण रीति से सामाजिक एवं ग्राथिक क्रान्ति लाने में प्रभाव- 
शाली साधन के रूप में ग्राम-पंचायतों का स्थान। 
लोक-हितकारी-राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक एवं ग्रथिक 
शक्ति के व्यापक विकेन्द्रीकरण में ग्राम-पंचायतों का स्थान । 


` प्राचीन भारतीय परम्पराओ्रों के अनुरूप 'सम्मिलित प्रजातन्त्र' के 


ग्आादशं के रूप में ग्राम-पंचायतों का विकास--पंच परमेश्वर का 
स्थान । 


- दलबन्दी से दूर सामुदायिक संगठन के खूप में ग्राम-पंचायते। 
- ग्राम-पंचायतों के कायं में सवंसम्मति का सिद्धान्त--एकमत से चुनी 


जानेवाली पंचायतों को अनन्य पंचायतों के मुकाबले में अधिक 
ग्रधिकारों का दिया जाना । 


- पंचायतों की निर्वाचन-पद्धति--वयस्क मताधिकार- प्रत्यक्ष ग्रथवा 


अप्रत्यक्ष चुनाव--हाथ दिखाकर मतदान या प्राचीन भारत में प्रच- 
लित पर्ची द्वारा प्रश्‍नों के तय करने की पद्धति का विकास करना । 


` पंचायत-संगठन की इकाई--एक गांव या ग्राम-समूह भ्रथवा जनसंख्या 


के आधार पर । ० 


° पंचायत तथा राज्य के बीच की मध्यवर्ती संस्थाएं । 


राष्ट्रीय आ्राथिक आयोजन में ग्राम-पंचायतो का स्थान--दुसरी 
पंचवर्षीय योजना में पंचायतों के प्रभावशाली योग को सुनिश्चित 


करने के उपाय--सामुदायिक योजनाओं एवं राष्ट्रीय विस्तार-सेवाग्नों 
में पंचाणतो का महत्व । 
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व्यावहारिक समस्याएं ये हैं--- 

१. प्रशासनिक भ्रथवा नगरपालिका-कायं । 

२. न्याय-सम्बन्धी कार्य- -न्याय-पंचायत के निर्णयों को गांव की दल- 
बन्दी से स्वतन्त्र रखना । 

३. ग्राथिक कार्य, विशेषकर गांव में सहकारी संस्थाश्नो तथा सहकारी 
प्रणाली का विकास तथा सहकारी खेती से सम्बन्धित कार्यं । 

४. पंचायतों की आय के साघन--लगान की उगाही का प्रतिशत भाग- 
सार्वजनिक भूमि, हाट-बाजार, मेला-स्थान, नदी, घाट इत्यादि की 
व्यवस्था से श्राय; नकद, जिन्स तथा श्रम के रूप में दान भ्रथवा 
चन्दा । 

५, कमंचारी प्रशिक्षण । 
समिति ने इन सब प्रश्‍नों का भली प्रकार ग्रघ्ययन किया और फिर 

देश-भर से प्राप्त सूचना के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की । ऊपर जो 

प्ररनावली दी गई है, उसीसे रिपोर्ट का महत्व प्रकट हो जाता है । केन्द्र 
तथा राज्यों में कांग्रेस का ही शासन होने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
उक्त रिपोर्ट का राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा और कार्यरूप में परिणत किया 
जाना निठ्चित-सा ही होगा । 

इस रिपोर्ट के लेखकों का भी यही मत है कि भारत में पंचायतों 
का क्रम बहुत प्राचीन है और भारत में राज्य-प्रणाली का विकास इन 
लोकतान्त्रिक पंचायतों से ही हुआ है। राजाझों ने सत्ता इन संस्थाओं से 
ही प्राप्त की । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां पंचायते किसी विकेन्द्री- 
करण के क्रम के फलस्वरूप नहीं बनीं । वस्तुतः ये पहले बनीं और इनके 
संगठन द्वारा ही शासन की केन्द्रीय संस्था का निर्माण हुआ । रिपोर्ट में इस 
निष्कर्ष के आधार पर यह सिफारिश की गई है. कि पंचायतें संविधान के 
निर्देशानुसार शासन की इकाईयां हों, तथा दलवन्दी से सुरक्षित रखी 
जायं । यथासम्भव उनमें सवं-सम्मति के सिद्धान्त को प्रोत्साहन दिया जाय 
और न्याय के लिए न्याय-पंचायतों का निर्माण पृथक और चुनाव द्वारा ही 
हो। यह रिपोर्ट पंचायतों, पंचायत-विभागों तथा पंचायत-राज-पद्धति में 

. वबद्येष आस्था रखनेवालों के ग्रध्ययन के लिए भी पर्याप्त सामग्री उप- 
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स्थित करती है । इस रिपोर्ट के अन्तिम निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-- 

१. पंचायती परम्परा- भारत में स्वस्थ और जनतान्त्रिक पर- 
म्पराग्रों को स्थापित करने के लिए पंचायत-व्यवस्था एक बहुत ग्रच्छा 
आधार प्रदान करती है। राज्य को चाहिए कि वह इसके विकास को 
प्रोत्साहित करे, ताकि हमारी जनता शासनिक कार्यों तथा सामुदायिक 
जीवन के दूसरे सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक कार्यों में भाग ले सके । 

२. संविधान भ्रोर पंचायतें--भारतीय संविधान में निश्चित उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए ग्राम-पंचायतों को न केवल स्थानीय स्वायत्त-शासन 
इकाइयों के रूप में ही काम करना चाहिए, वरन्‌ सामाजिक न्याय को 
स्थापित करने के लिए प्रौर सामुदायिक जीवन के पोषण के लिए भी 
प्रभावशाली कार्य करना चाहिए, ताकि लोगों को ्रधिकाधिक रोजगार 
प्राप्त हो सके । & 

३. श्राथिक तथा राजने तिक सत्ताश्रों का विकेन्द्रीकरण--भारतीय 
संविधान जिन मौलिक सिद्धान्तो पर आधारित है, उनको सम्पूर्ण रूप से तब 
ही वास्तविक रूप दिया जा सकता है कि जव ग्राम-पंचायत-संस्थाओं के 
जरिए भ्राथिक और राजनैतिक सत्ता को विकेन्द्रित करने के लिए गम्भीर 
आर क्रमबद्ध प्रयास किया जाय । 

४. मध्यवर्ती संस्थाश्रों के कार्य का पंचायतों द्वारा निर्वेहन- व्यापक 
भूमि-सुधारों के लागू होने के फलस्वरूप मध्यवर्ती संस्थाएं समाप्त हो गई 
हैं। मध्यवर्ती संस्थाएं पहले ग्रामीण समाज में कुछ उपयोगी कार्य किया 
करती थीं, यथा उधार देना, बाजार-हाट का काम, गांव की आवश्यकताओं 
की पूर्ति इत्यादि । भ्रव राज्य का कर्तव्य है कि वह ग्राम-पंचायतों के 
माध्यम से इस किस्म की सेवाएं गांवों को प्रदान करवाये । 

१. पंचायतों द्वारा जनतन्त्र का विकास--ग्राम-पंचायतो के विकास 
से एक ऐसा जनतन्त्र विकसित होना चाहिए, जो ग्रामीण समुदाय के सभी 
तत्वों का प्रतिनिधान कर सके । ; 

६. पंचायत झर दलगत नीति--ग्राम-पंचायतों की सवलता इस 
चात पर निर्भर होगी कि बे गांव की जनता में किस हद तक एकता की 
भावना पैदा कर सकती हैं भर ग्रामीण आवादी के विभिन्न तत्वों का 
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विश्वास कहांतक प्राप्त करती है । ग्रतः जहांतक सम्भव हो, पंचायतों 
को दलगत राजनीति से अलग रखना चाहिए । 

७. सर्व-सम्मति से चुनाव--ग्राम-पंचायतों के चुनावों में सवं-सम्मति 
से चुनाव के सिद्धान्तों को अधिकतम महत्व प्रदान करना चाहिए । इसके 
लिए वांछनीय होगा कि उन पंचायतों को भ्रधिक शक्ति और अधिकार 
प्रदान किए जायं, जो पंचों को एकमत से चुनती हैं । 

८. लचीलापन--उपर्युक्त बुनियादी सिद्धान्तों से, जहांतक सम्भव 
हो, नहीं भटकना चाहिए, परन्तु यह हमेशा याद रखना चाहिए कि 
पंचायतों के रोज-ब-रोज के काम के लिए सारे देश में कोई बना-बनाया 
ढर्रा नहीं रखा जा सकता है। इसलिए राज्यों को इस बात की छूट रहनी 
चाहिए कि वे स्थानीय परम्पराश्रों, स्थितियों व जरूरतो के मुताबिक 
झपना निजी ढांचा विकसित कर सके । 

९. बालिग मताधिकार-ग्राम-पंचायतों का चुनाव बालिग मता- 
धिकार के आधार पर होना चाहिए । गांव के सब बालिग मिलकर 
ग्राम-सभा का निर्माण करें । जहां यह संख्या बहुत बड़ी हो, वहां गांव 
के प्रत्येक परिवार से एक-एक प्रतिनिधि लेकर ग्राम-सभा बनाई जाय । 
ग्राम-सभा द्वारा चुनी हुई ग्राम-पंचायत ग्राम-सभा की कार्यकारिणी के 
समान होगी । ग्राम-पंचायत के सदस्यों की संख्या ग्राम की आबादी के 
अनुपात में होगी । सामान्यतः यह पांच या पांच का कोई गुणक होना 
चाहिए । 

१०. चुनाव-पद्धति--ग्राम-पंचायतों के चुनाव का ढंग जितना सरल 
हो, उतना ही ग्रच्छा है । जिन पंचायतों के चुनाव सबंसम्मति से हो 
जाते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं होती । पर जहां सब सदस्यों को सर्वे- 
सम्मति प्राप्त न हो सके, वहां चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होने चाहिए। 
इस चुनाव को गांव के ही बर्तनों, घड़ों या कनस्तरों इत्यादि का मत डालने 
के सन्दूक के रूप में प्रयोग करके और सरल बनाया जा सकता है। यदि 
जरूरी हो तो चुनाव-भ्रफसर-गांव सभा के विभिन्न सदस्यों के वोट एक 
रजिस्टर में अलग कमरे में बैठकर गुप्त रूप से नोट कर ले । पर कमेटी 
हाथ द्वारा वोट लेने की प्रथा को सदा के लिए वर्जित नहीं करना चाहती 
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झौर जहां ग्राम-स भा इस तरीके को ठीक समभे, वहां यह ग्रपनाया जा 
सकता है। ' ' 

११. पंचायती क्षेत्र को जनसंख्या--प्राम-पंचायत-संगठन की प्राथ- 
मिक इकाई सामान्यतः १५०० से लेकर २००० ग्राबादीवाला एक गांव 
होना चाहिए। ऐसी ही पंचायतें ग्रामीण समुदाय की श्रावश्यकताश्रों के 
अनुसार योजना बना सकेगी प्रोर काम कर सकेगी । वैसे भिन्न-भिन्न राज्यों 
में भिन्न-भिन्न स्थिति है श्रोर इस मामले में कोई कठोर योजना ठीक नहीं 
होगी । जहां जरूरत हो वहां कुछ छोटे-छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम- 
पंचायत बनाई जा सकती है। 

१२. मध्यवर्ती संस्थाएं- पंचायतों के काम की देखभाल करने के 
लिए ओर उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए किसी प्रकार की एक मध्य- 
वर्ती संस्था सहायक हो सकती है। इन मध्यवर्ती संस्थाग्नों को कुछ कायं- 
वाहक जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं । ऐसी संस्थाओं का तहसील के 
स्तर पर बनाना उचित होगा । वैसे जिलों के स्तर पर या अन्य उपयुक्त 
स्तरों पर भी इन्हें बनाया जा सकता है। ऐसी मध्यवर्ती संस्थाएं नामजद 
नहीं होनी चाहिए । उनका सरपंचों द्वारा भ्रप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना 
चाहिए। उनके साथ काम करने के लिए कुछ टेक्निकल विशेषज्ञ साथ 
रखे जा सकते हैं, परन्तु उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए । 

१३. पंचायतों के कार्य--पंचायतों के विभिन्न कार्य होने चाहिए। नगर- 
पालिका-कार्यो में ग्राम की सफाई-सुथराई, गांव की सड़कों की देखभाल, 
ग्रामीण समुदाय के सामान्य उपयोग की इमारतों का बनाना और उनकी . 
मुरम्मत, पानी बहाने की नालियों का प्रबन्ध, पीने के पानी का प्रबन्ध, गांव 
की सड़कों पर रोशनी, इत्यादि कार्ये ग्रा जाते हैं। यदि जिला-बोड शिक्षा 
की देखभाल नहीं करता, तो उस काम को भी पंचायत के सुपुदे किया जा 
सकता है । ऐसी दशा में पंचायतों के शैक्षणिक कार्यों की देखरेख राज्य के 
शिक्षा-विभाग द्वारा होनी चाहिए । कुछ प्रनिवार्य नगरपालिका-कार्यो के 
अलावा राज्य-सरकारें ग्राम-पंचायतों की कार्यक्षमता को देखकर उन्हें 
कुछ ऐसे दायित्व दे सकती हैं, जो उनकी अपनी झ्रोर से स्वयं ही सोच- 

विचारकर सामने रक्खे गए हों । 
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१४. पंचायती न्याय--श्रदालती या न्याय-पंचायतों की सदस्यता 
आर उनका कायं ग्राम-पंचायतों से अलग होना चाहिए । न्याय-पंचायत 
कुछ गांवों के वीच, जिनकी जनसंख्या पांच से छः हजार तक हो भर जो 
लगभग तीन मील की लम्बाई-चौडाई में झा जाते हों, होनी चाहिए। 
प्रत्येक ग्राम-सभा को चाहिए कि न्याय-पंचायतो में काम करने के लिए 
भी पांच ग्रादमियों को चुने । इस प्रकार कुछ गांवों से चुने गये न्याय- 
पंचायतों के सदस्यों की संख्या तीस तक हो सकती है । इस तरह जो 
न्याय-पंचायत चुनी जाती है, उसकी पांच-पांच की पीठिका या बेंच एक- 
के-बाद एकवाले क्रम से मुकदमों की सुनवाई कर सकती है। जिस गांव 
का मामला हो, मुकदमा उसी गांव में चलना चाहिए । भ्रनावष्यक देरी 
से वचने के लिए पूरा मामला एक ही बैठक में खतम कर देना चाहिए। 
गांव में न्याय को सादा, सस्ता और फौरी करने को दृष्टि से यह आवश्यक 
है कि न्याय-पंचायतों को दूसरी अदालतों में व्याप्त वातावरण से बचाया 
जाय । इन पंचायतों में किसी वकील को पैरवी करने की आज्ञा नहीं होनी 
चाहिए । प्रत्येक गांव-सभा द्वारा पांच सदस्यों की जो न्याय-पंचायत चुनी 
जाती है, उसमें कम-से-कम एक हरिजन व एक महिला होनी चाहिए । 

१५. योजना और पंचायतें-- भारत में योजना तभी सफल हो सकती 
है, जव उसका ग्राधार एक-एक गांव हो। ऐसी ग्राम-भ्राधारित योजना में 
ग्रामों--पंचायतों का महत्वपूर्ण भाग होगा । इस दृष्टि से पंचवर्षीय योजना 
में जिस ग्राम-विकास-परिषद्‌ की चर्चा की गई है, वह ग्राम-पंचायत के 
इर्द-गिदे ही होनी चाहिए । इससे ग्रामो में एक स्थायी किस्म का नेतृत्व 
विकसित करने में सहायता मिलेगी और ग्रामीण विकास के सब पहलुझों 
पर ध्यान दिया जा सकेगा । सामुदायिक योजनाग्रों तथा राष्ट्रीय विस्तार 
खण्डों इत्यादि के अफसरों तथा ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को चाहिए 
कि वे ग्राम-पंचायतों के विकास और वृद्धि में सहायता दें, ताकि वे राष्ट्रीय 
योजनाशों की पूर्ति के लिए उत्तरोत्तर दायित्व ग्रहण कर सके । 

१६. प्रदशिक्षणफ-कार्यकर्ताश्रों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रबन्ध 


करना चाहिए, ताकि वे विकास-कार्यक्रमों को उनके सब पहलुओं में पुरा. 


करने के योग्य हो जायं । इससे बेकार नौजवानों को काम भी दिया जा 
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सकेगा। सवं-सेवा-संघ, गांधी-स्मारक-निधि- तथा कस्तुरबा गांधी-निधि 
जैसी गर-सरकारी संस्था्धो. का भी सहयोग इस कार्य के लिए लेना 
चाहिए । 

१७. कर-प्राप्ति और भ्राय के साधन--पंचायतों को उत्तरोत्तर 
मालगुजारी वसूल करने का कार्यं दिया जाना चाहिए श्रौर जितनी रकम 
वे इकट्टी करें, उसका १५ से २५ प्रतिशत तक भाग उनको श्रपना दैनिक 
कायं चलाने के लिए दे दिया जाना चाहिए । पंचायतों को श्रमकर लगाने 
का भी अधिकार दिया जाना चाहिए। जहांतक सम्भव हो, कोशिश यही 
करनी चाहिए कि काये स्वेच्छा-अ्रम द्वारा--श्रमदान के रूप में-करवाया 
जाय । यदि कोई व्यक्ति श्रमकर के रूप में श्रम नहीं देना चाहता तो 
उससे श्रम द्वारा किये जानेवाले काये के मूल्य की दुगुनी रकम वसूल करनी 
चाहिए । गांव की सामान्य भूमि का प्रवन्ध गांव-पंचायत को आय का 
तीसरा स्रोत है । पंचायत को कुछ दिनों तक सफलतापूर्वक काम कर लेने 
के बाद ही निम्न प्रकार के कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए 

१. श्रराजियों (भूमि) पर कर 

२. गाड़ी-कर 

३. व्यवसाय-कर । 

४. गांव में चाय इत्यादि की दुकानों पर कर । 

५. हाट, बाजार, मेला, आदि की भूमि के प्रबन्ध से होनेवाली 

श्राय । 

वर्तमान स्थितियों में यह नितान्त श्रावश्यक हे कि ग्राम-पंचायत के 
कार्यों को चलाने के लिए राज्य द्वारा उन्हें सहायता दी जाय । 

१८. सहकारिता श्रौर पंचायतें--सहकारी समितियों झौर ग्राम- 
पंचायतों के कार्यो भ्लौर उनके संगठनों को एक-दूसरे से अलग रखना कई 
कारणों से जरूरी है। सहकारी समितियों का कायेक्षेत्र ग्राम-पंचायतों के 
कार्यक्षेत्र से अधिक व्यापक है। फिर सहकारी समितियां जहां स्वेच्छा पर 
आधारित हैं, वहां ग्राम-पंचायतो की सदस्यता भ्रनिवाये है। इसके ग्रति- 
रिक्त ग्रौर भी कई कारण हैं । परन्तु ग्राम-पंचायतो को सहकारी समि- 
तियों के विकास के लिए जनमत का समथंन प्राप्त करना चाहिए । इसके 


कवक 8 नविन लिजमा कर. 


जज वा जयी. म तत सिम तिन विपि वि 
० 


३, 





स्वतन्त्र भारत में पंचायत १२५ 


भ्रतिरिक्‍त समितियों को चाहिए कि वे समय-समय पर पंचायतों को अपने 
काम की रिपोर्ट दिया करें। ' 

समिति के एक सदस्य श्री मालवीय कुछ बातों में इससे भिन्न मत 
रखते थे। मतभेद की वातों पर उनके अलग सुझाव निम्न हैं--- 

१. प्राचीन परम्परा का अनुसरण केवल सांस्कृतिक स्रोत तक ही 
किया जाना चाहिए, उसके ग्रागे नहीं, क्योंकि पहले के मुकाबले में अब 
परिस्थितियां बहुत बदल चुको हैं। 

२. तहसील-स्तर पर तहसील व तालुकक्रे के नाम से नियन्त्रण करने 
वाली मध्यवर्ती संस्था होनी चाहिए, जिसमें छः सदस्य तहसील की ग्राम- 
पंचायतों से आयें और तीन जिलाधीश द्वारा तहसील अधिकारियों में 
से मनोनीत किये जायं । 

३. न्याय-पंचायतो का समग्र निर्वाचन नहीं होना चाहिए । ग्राम- 
पंचायत के. निर्वाचित सदस्यों में एक सुनिश्चित भ्रधिकारी द्वारा न्याय- 
पंचायत के सदस्य नियुक्त कर दिये जाने चाहिए । 

४, योजना-परिचालन तथा विकास के लिए ग्राम-पंचायतों के भ्रति- 
रिक्त कोई भ्रन्य संस्था या संगठन नहीं होना चाहिए । 

उपरिलिखित बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंचायतों का 
बुनियादी महत्व सब स्वीकार करते हैं। एक-न-एक दिन यह संस्था शासन 
के हर पहलू की वास्तविक इकाई बनेगी । भ्रनुभव के आधार पर यह भी 
स्वीकार किया जा रहा है कि विभिन्‍न राज्यों में पंचायतों के कानून तथा 
उनकी गतिविधि में भी समानता लाई जानी चाहिए । 

पंचायती ढांचा नोकरशाही ढांचे से एकदम उल्टा है। इस ढांचे के 
स्थापित होते ही नौकरशाही का भवन गिर जायगा । यह श्राशंका नौकर- 
शाही के उस समुदाय को शंकित कर रही है, जिसने भ्राज तक जनता के 
शोषण में सहायता दी है और जनता के ऊपर रोब और सत्ता कायम रखने 
में ही अपना भ्रधिकार समझा है। पंचायत की धारणा शासन की धारणा को 
ही बदल देती है । परन्तु इस घारणा के भ्रनुसार पंचायतों की स्थापना की 
पहली शतं है एक मानसिक वातावरण का निर्माण । इसके लिए सबसे ग्राव- 
इयक काय है पंचायती शासन-तन्त्र में कमचारी समुदाय का ऊपर से लेकर 
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नीचे तक प्रशिक्षण। कर्मचारी समुदाय में जवतक पंचायती पद्धति के 
सिद्धान्तो के लिए श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तबतक पंचायतों तथा 
नोकरशाही में मन-मुटाव का रहना स्वाभाविक है । राज्यों भ्रौर केन्द्रीय 
शासन इस समस्या को ओर भी भ्रावश्यक ध्यान दे रहे हैं । 
पंचवर्षीय योजना और पंचायतें 
देश के स्वतन्त्र होने से सरकार और सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारियां 
और ज्यादा बढ़ गई - हैं। स्वतन्त्रता के पहले देश के नव-निर्माण की 
योजना बनाने के लिए कांग्रेस ने एक योजना-समिति बनाई थी। परन्तु 
यह काफी पुरानी बात है । इस बीच देश में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं। 
परिस्थितियों के बदल जाने के कारण इस योजना की वह उपयोगिता 
नहीं रही, जो पहले थी । | 
बदली हुई परिस्थितियों के थनुरूप देश का नव-निर्माण करने की 
कई व्यक्तियों ने अपनी-अपनी भ्रलग योजनाएं सामने रखीं। कई ने तो 
उनपर अमल करना भी ग्रारम्भ कर दिया। भ्राचाये विनोबा भावे की 
अध्यक्षता में गांधीवादी विचारकों का एक सम्मेलन वर्धा में हुआ, जिसने 
सर्वोदय-समाज को जन्म दिया। सम्मेलन में देश के नव-निर्माण की योजना 
बनाने के लिए तेरह व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई । 

३० जनवरी १६५० को इस समिति ने ग्रपनी योजना प्रकाशित कर 
दी। यह योजना 'सर्वोदय-योजना' के नाम से प्रसिद्ध हे । योजना 
अहिसा, सहयोग और स्वावलम्बन की भावनाग्रों पर आधारित है। इसमें 
ग्रामो और ग्राम-संस्थाग्रों के महत्व का वास्तविक मूल्यांकन किया गया 

१ क्योंकि समिति की धारणा यह रही है कि भारत जैसे ग्रामों के देश का 
अनरुत्थान ग्रामों और ग्रामीणों में ग्रात्म-सम्मान श्रौर स्वावलम्बन के पुन- 
विकास के बिना सम्भव नहीं है। योजना का उद्देश्य निम्न उद्धरणों से 
प्रकट हो जायगा-- 

“ अहिसात्मक समाज में उत्पादन, व्यवस्था, प्रशासनिक नियन्त्रण 
आर राजनैतिक सत्ता का अधिकतम विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । 

“...शिखर पर शक्तियों के संग्रहण से बचने के लिए और लोकतन्त्र 
को क्रियात्मक बनाने के लिए ऊपर से प्रशासन की निम्न इकाईयों तथा 
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गैर-सरकारी अभिकरणों (एजेंसियों) को ज्यादा-से-ज्यादा शवित हस्तां- 
तरित करने की कोशिश की जा रही है । 

८ सरकारी सत्ता से शक्तियों के लिये जाने के वारे में हमारा रवैया 
उपरोक्त बातों से भिन्न है । जबकि मौजूदा व्यवस्था में सत्ता शिखर से 
ग्राधार की ओर जाती है, हमारा मत है कि शक्तियां मूलतः प्रशासन 
की बुनियादी इकाइयों में निहित होनी चाहिए श्रौर नीचे से ऊपर की 
ओर जानी चाहिए । 

८ स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश में उठनेवाली ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों 
से हम परिचित हैं । हम एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार के तत्त्वावधान 
में स्वाधीनता श्रौर राष्ट्र की अविच्छन्नता कायम रखने की श्रावश्यकता 
का अनुभव करते हैं । 

“ थर साथ-ही-साथ हम यह भी महसूस करते हैं कि एक ऐसी सर- 
कार, जो व्यक्ति की चेतना को पुरी तरह से विकसित नहीं होने देती श्रोर 
ग्राम आदमी के उपक्रम का लाभ नहीं उठाती, वह कभी भी प्रशासन की 
उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेगी, जो उसके सामाजिक कार्यों में 
साधन, संस्कृति और विकास की दृष्टि से भिन्न-भिन्न करोड़ों लोगों के 
जागरूक होकर भाग लेने से और प्रधिक बढ़ जाती है। श्रतः हम यह 
महसुस करते हैं कि प्रशासन की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम-पंचा- 
यते स्थापित की जानी चाहिए और उन्हें शासन की पर्याप्त शक्तियां 
प्रदान की जानी चाहिए। विभिन्न स्तरों पर सामाजिक सहयोग के लिए 
परोक्ष चुनाव तथा शक्तियों के प्रत्याधिकरण के द्वारा अन्य प्रादेशिक 
संस्थाएं बनाई जानी चाहिए। इस प्रक्रिया के द्वारा एक मीनाराकार 
प्रशासन-यन्त्र का निर्माण होगा, जिसमें सरकार को अधिकांश शक्तियां 
नीचे होंगी और नीचे से ऊपर जाते-जाते इस प्रकार कम होती जायंगी कि 
ऊपर का प्रशासन न्यूनतम शक्तियोंवाला होगा । 

“ नीचे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, भूमि तथा विकेन्द्रित उद्योगों की 
समस्या का प्रवन्ध करनेवाली ग्राम-पंचायतें होंगी । ग्राम-पंचायतों द्वारा 
अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई एक प्रादेशिक परिषद्‌ होगी भ्रोर पंचायतों की 
प्रादेशिक परिषदों से इसी रूप में चुनी गई पंचायतों की प्रान्तीय परिषद्‌ 
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होगी । प्रान्तीय पंचायत-परिषदों द्वारा परोक्ष रूप से चुनी गई एक 
ग्रखिल भारतीय पंचायत-परिषद्‌ होगी । केवल ग्राम-पंचायतों का चुनाव 
ही बालिग मताधिकार द्वारा होगा । 

“ ...उपरिलिखित के अनुसार कृषि, विकेन्द्रित उद्योगों तथा साव- 
जनिक मिल्कियतवाले केन्द्रित उद्योगों का भ्रायोजन तीन विभिन्न परिषदों 
के नीचे होगा । पहली दो संस्थाझ्नों की बनावट पूर्णतः विकेन्द्रित होनी 
चाहिए, जिसमें देहाती. जनता भूमि-परिषद्‌ की, तथा बहुदेशीय सहकारी 
सभा विकेन्द्रित उद्योगों की परिषद्‌ की बुनियादी इकाई होगी। ” 

यह योजना भारत के संविधान के लागू होने के पूर्व प्रकाशित करदी 
गई थी। इसके कई भागों श्रौर सुझावों को संविधान में स्वीकार नहीं 
किया गया है, तथापि संविधान के राज्य-नी ति के निर्देशक सिद्धान्त काफी 
हद तक इस योजना के आधारभूत सुझावों के श्रनुसार ही हैं। भारत की 

पहली पंचवर्षीय योजना संविधान के उपबंधों के अंदर ही बनी है। अतः 
यह स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजना सर्वोदय-योजना के एकदम भ्रनुकूल 
नहीं हो सकती । लेकिन फिर भी जहांतक ग्राम-समाज और उसकी 
मौलिक इकाई--ग्राम-पंचायत का सम्बन्ध है, इस योजना को सरकारी 
योजना में भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। योजना को कार्यान्वित करने 
के लिए जो तंत्र योजना-पभ्रायोग ने प्रस्तावित किया है, उसमें इस ग्राम्य 
संस्था के महत्व को पूर्णतया स्वीकार कर लिया गया है । आयोग की 
रिपोर्ट का कुछ सम्बन्धित भ्रंश नीचे उद्धत किये जा रहे है-- 

“ भारत में सकड़ों वर्षों से मालगुजारी तथा पुलिस के प्रबन्ध के 
लिए ग्राम एक प्रारम्भिक प्रशासनिक इकाई रहा है। परन्तु सामाजिक 
तथा ग्राथिक संस्था के रूप में यह अंग्रेजी राज में कमजोर होता गया। 
ज्यों-ज्यों भ्रंग्रेजों का राज-प्रबन्ध स्थिर हुय्रा त्यों-त्यों ग्राम-समाज बढ़ती 
हुई मात्रा में सरकार पर निर्भर रहने लगा और श्रपने मामलों के प्रबन्ध 


में निर्बेल होता गया। विकास-कार्यों में सरकारी विभाग सम्पूर्ण ग्राम- 


समाज से सामूहिक रूप से सम्पर्क न रखकर गांव के श्रलग-अलग व्य- 
क्तियों से सीधा सम्पक रखते थे । अतः तीस वर्ष का विकास-कार्य जनता 
के एक बहुत थोड़े भ्रंश पर ही प्रभाव डाल सका । 


वि 
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“ बहुत-से राज्यों में ग्राम-पंचायतों के निर्माण के कानून बन चुके 
हैं.। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ बहुत-से राज्यों ने इन कानूनों को इस उद्देश्य 
से संशोधित किया है कि पंचायतों का विकास शी घ्रता से हो और उनका 
कार्यक्षेत्र विस्तृत किया जाय । बहुत-से विलीन हुए क्षेत्रों में भी इसी 
तरह के कार्य शुरू करने की श्रावशयकता है । साधारणतया यह कहा जा 
सकता है कि भारत में पंचायत-सम्बन्धी कानून पर्याप्त मात्रा में विचार 
की स्वतन्त्रता तथा विकास के लिए तीब्र इच्छा के द्योतक हैं, जिसमें यह 
ध्येय दीखता है कि ग्राम को राष्ट्रीय संगठन में एक ग्रावशयक मौलिक 
इकाई बनाया जाय, ताकि संविधान के इस निर्देश को कायं रूप में 
परिणत किया जा सके ओर गांवों में पंचायतें बनाकर उन्हें ऐसे भ्रधि- 
कार दिये जायं कि वे स्वायत्त शासन को इकाई के रूप में काम कर सक । 
इस सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप देने में कुछ राज्यों ने काफी सफलता 
प्राप्त की है, परन्तु सामूहिक तोर पर देश में ग्रभी तक बहुत-कुछं करने 
को वाकी है। हमारी राय यह है कि राज्यों में भ्रागे के कुछ निदिचित 
समय के भीतर ग्रामों भ्रथवा ग्राम-समू हों से लिए पंचायत बनाने का काये 
होना चाहिए । 

४ पंचायतों के कार्यक्रम के अनन्तर्गत वहुत-से नागरिकता-सम्बन्धी 
तथा झाथिक काम भी लिये जा सकते है । इसके साथ-साथ पंचायतें न्याय- 
सम्बन्धी कार्य भी करती हैं । परन्तु तथ्य यह है कि बहुत कम पंचायत ये 
सभी काम करती हैं। ग्रधिकतर' पंचायतों के कार्यों पर स्थानीय दलबन्दी, 
अर्थाभाव तथा निर्देशन की कमी स्पष्ट दिखाई देती.है। पंचायतों ने गांवों 
में सामाजिक जागृति लाने में भी सहायता दी है। परन्तु ग्राम्य जीवन को 
उन्नत करने के कायं में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसमें ग्रप- 
वाद तो प्रवश्य हो सकते हैं, परन्तु यह टीक है कि पंचायतें ग्रामःपुनगंठन 


के लिए, जो इनका वास्तविक ध्येय था, सफल तन्त्र न बन सकी । हमारा ' 


विश्वास है कि पंचायत ग्रपने नागरिक कत्तव्य सफलतापूर्वक निमाने में 
तभी योग्य होंगी कि जब उन्हें विकास-कार्य से सम्बन्धित किया जायगा, 
गौर उस कार में ग्राम-पंचायतों को प्रभावशाली हिस्सा दिया जायगा। 
जवतक ग्राम-संस्था ग्रामीण साधनों को विकसित करने का उत्तरदायित्व 


aN 
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नहीं संभालती तबतक ग्रामीण जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहों पड 
सकता, क्योंकि वही ग्राम-संस्था, जो ग्रामीण जनता के सामूहिक हित 
का प्रतिनिधान करती हो, आवश्यक नेतृत्व उपलब्ध करा सकती है । राज- 
कीय संस्थाओं की प्रत्येक ग्रामीण तक अलग-अलग पहुंच नहीं हो सकती 
। इसलिए उनकी पहुच मुख्यतः इन्हीं संस्थाग्रों पर निर्भर करती है । 
“जहांपर पंचायत श्रौर सहकारी सभाएं दोनों हों, वहांपर ग्रामीण 
| जीवन में इन दोनों के कत्तंव्यों का नियमित रूप से वर्गीकरण श्रावरयक 
हो जाता है। बहुत-सी ऋण-सम्बन्धी सहकारी सभाएं ग्राजकल वहुद्देशयीय 
{ समाग्नों में परिवर्तित की जा रही हैं, परन्तु बहुद्देशयीय कार्य अभी तक पूर्ण 
| रूप से विकसित नहीं हुए हैं। सहकारी सभा के कायं इन उद्देश्यों के अधीन 
चलाये जाते हैं ग्रौर ये उसके सदस्यों तक ही सीमित रहते हैं । सहकारिता 
के विकास के साथ-साथ यह आन्दोलन ग्रामीणों का अधिकाधिक प्रति- 
| ` निधि होता जायगा। दूसरी और पंचायतों के सम्बन्ध में पहले से ही यह 
| घारणा है कि वे गांव के समस्त समाज की प्रतिनिधि होंगी, जिनमें गांव 
के वे लोग भी शामिल होंगे, जो कृषि-कार्य नहीं करते। परम्परा तथा 
| कानून के ग्रधीन पंचायत के भ्रधिकार जनता के सभी अंगों की मांगों कोः 
पूरा करने के लिए काफी विस्तृत हैं। यदि ग्राम-पंचायतो को विकास- 
योजनाओं के साथ ग्रधिक घनिष्टता से सम्ब्रन्धि किया जाय तो ग्रामीण 
नेतृत्व अधिक सफलता से विकसित होगा और सहकारी कायं सुदृढ़ होगा । 
“वर्तमान कानूनों के अधीन पंचायतों को पहले से ही कई अधिकार 
। ' ` प्राप्त है । विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी निभाने के लिए राज्य सरकार 
उन्हें उपयुक्त ग्रधिकार दे सकती है, ज॑से-- 
१. गांव के लिए पेदावार का कार्यक्रम बनाना और इसे चलाने तथा 
ग्राथिक सहायता देने के लिए बजट तैयार करना। 

२. सरकारी संस्थाग्रों द्वारा दी जानेवाली सहायता । 

३. ग्राम में उपज को बढ़ाने के लिए कृषि के निम्नतर स्तरों का संर- 
क्षण; बंजर भूमि को काश्त में लाना तथा जिस भूमिका मालिक 
उसकी काइत न करता हो उसकी. काइत का प्रबन्ध । 

४, सामाजिक कार्यों के लिए स्वेच्छा से श्रम प्राप्त करने का प्रबन्ध करना । 
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५. वर्तमान कानून के अनुसार गांव में खेती ओर दूसरे कामों में सह- 

कारिता को प्रोत्साहन देना 1. 

६. भूमि-सुधार-सम्वन्धी कानूनों को क्रियान्वित करने में सहायता देना। 
___ “अपनी समस्याश्नों के वारे में जानकारी प्राप्त करके ग्राम-समाज 
उन्हें एकत्रित होकर हल कर सकता है । इसलिए गांव के नेताझओों ओर 
प्रचारकों का पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि ग्राम-समाज के सभी ग्रंगों 
के भले तथा हित की जिम्मेदारी लें भ्रौर उपलब्ध साधनों को प्रयोग में 
लाने की कोशिश करें । 

“ग्राम के विकास-कायंक्रम के लिए पंचायत-कानून में ऐसे प्रावधान 
होने चाहिए कि राज्य सरकार कुछ और व्यक्तियों को नियुक्त कर सके 
ताकि पंचायत ग्राम-विकास-संस्था की तरह काम कर सके । 

“य्राम-विकास-संस्था धीरे-धीरे स्थानीय सहकारी सभा तथा कृषकों 
द्वारा माने हुए समस्त ग्राम की उपज बढ़ाने के कार्यक्रम को चलाने 
योग्य हो जायगी । देश के हरेक हिस्से में हालात भिन्न-भिन्न हँ । अतः 
यह सुझाव साधारण तथा मोटे तोर पर ही दिये गए हैं। . 

“भिन्न-भिन्न राज्यों की विधान-सभाझों ने कई कर लगाने के 
कानन बनाये है, उदाहरण के लिए, भूमि और भवन-सरीखी श्रचल 
सम्पत्ति पर कर, गाडी-कर, मृत्यु-कर, न्याय-सम्बन्धी जुर्माने, आदि । 
राज्य सरकार भ्रौर जिला बोर्ड की ओर से झारथिक सहायता दिये जाने 
के लिए भी उपबंध हैं । कुछ राज्यों ते ग्राम-पंचायतों को श्रम के रूप 
में कर लेने के अधिकार दिये हैं। कानून के अनुसार हरेक मनुष्य को 
वर्ष में नियत अवधि के लिए काम करना पड़ता है । कुछ राज्यों में 
जो मनुष्य श्रम के रूप में सहायता न कर सके, उसके लिए यह व्यवस्था 
भी है कि वह एवजी काम या एवज में सहायता दे । .निस्सन्देह कानून 
इस श्रम-प्राप्ति में सहायक हो सकता है, परन्तु ग्राम-विकास-कार्यों में 
लोगों का सहयोग अधिक मात्रा में तभी काम में ग्रा सकता है कि जब ग्राम- 
पंचायतें ग्राम की दशा को उन्नत करने और सभी कार्यों को सजीव करने' 
में स्थानीय लोगों को उत्साहित करें । पंचवर्षीय योजना में इस बात की 
व्यवस्था | । 
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“ स्थानीय विद्यानुसन्धान समिति का सुझाव है कि मालगुजारी का 
२५ प्रतिशत भाग पंचायतों को दिया जाना चाहिए । हम यह समभते 
हैं कि ग्राम-पंचायत को एक मौलिक राशि दी जानी चाहिए, ताकि वह 
कुछ थोड़ी ही कोशिश करके गांववालों की इतनी सेवा कर सके, जिससे 
कि वह उनकी आर्थिक दशा को उन्नत कर सके । यह झ्रावश्यक है कि 
जंब राज्य सरकारें अपनी योजनाएं बनाये तो वे मालगुजारी का पूरा 
ख्याल रखें। यदि इसका कुछ हिस्सा पंचायतों को दे दिया जाय तो 
राज्य सरकार की योजना उससे प्रभावित होगी, भ्रच्छा यह होगा कि 
हर राज्य मालगुजारी पर थोडा-सा अतिरिक्त कर या अधिकर (सेस) 
लगा दे और वह कर पंचायतों को दिया जाय । एक अतिरिक्त तरीका 

. यह हो सकता है कि राज्य-पंचायतो के सदस्यों और कमंचारियों के 
प्रशिक्षण की ओर खास ध्यान दे, ताकि पंचायत सामाजिक शिक्षा का 
केन्द्र बन सक । राज्यों को पंचायतों की उन्नति के इस ढंग का अच्छी 
प्रकार से ग्रध्ययन करना चाहिए, ताकि हर राज्य एक-दूसरे के अनुभव 
से लाभ उठा सके । 

“बसे तो देश के अ्रधिकांश भागों में गांव ही सामाजिक, भ्राथिक भ्रौर 
राजनैतिक संगठन की प्रारम्भिक इकाई है, पर फिर भी कुछ खास कार्यों 
के लिए इकाई अधिक बड़ी होनी चाहिए । उदाहरण के लिए पंचायत 
तथा सहकारी विभागों के वेतनिक कमंचारियो तथा सप्लाई के लिए 
झधिक बड़ी इकाई प्रधिक उपयोगी रहेगी । इकाई कितनी बड़ी हो, यह 
स्थान विशेष की परिस्थितियों, बचत तथा कार्यकुशलता भ्रादि पर निर्भर 
होना चाहिए । 

“एक विकास-क्षेत्र का सहकारी कृषि, पंचायत तथा पशुओं की देख- 
भाल का तंत्र सामान्य होना चाहिए। सामुदायिक योजनाओं के संचालनाथं 
विकास-क्षेत्र की उन्नति के लिए प्रसार-प्रधिकारी न होकर एक विकास 

टीम होनी चाहिए । इसके लिए कृषि, पशु-चिकित्सालय, सहकारी ग्रान्दो- 
लन, पंचायत, घरेल उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा-विभागो की योजनाम्नों 
कोःचालू करने के लिए साभी -एजेन्सी होनी चाहिए । इन विभागों के 
कमंचारियों को संगठित होकर काम करना चाहिए। मालगुजारी-विभाग 
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के कर्मचारियों को भी इनके साथ ही मिलकर काम करना चाहिए । कुछ 
राज्यों में पंचायत-विभाग सहकारी विभाग के भ्रधीन है। ऐसा करना 
बहुत लाभदायक है। प्राम-स्तर पर सहकारी तथा पंचायत-विभाग के 
- कर्मचारी सांके होने चाहिए । 

“हर राज्य को अपनी भ्रावश्यकता के ग्रनुसार भ्रपने विकास-संगठन 
का नमता बनाना होगा । इसमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए 

(१) बहुमुखी काम करनेवाला ग्राम-सेवक ही एक यांव में विकास- 
विभाग का प्रतिनिधि हो। (२) विकास-क्षेत्र में ग्राम-सेवक विकास- 
अधिकारी, एस० डी० श्रो० तथा भाल-ग्रफसरों के साथ मिलकर काम 
करें। (३) विकास के सब काम संगठित रूप से करने के लिए कलेक्टरों 
को प्रसार-कार्य-सम्बन्धी अधिकार दिये जायं । इसमें स्थानीय परिस्थि- 
तियों के ग्रनसार परिवर्तन किये जा सकते हैं। यह सुझाव कलेक्टर पर 
बड़ी जिम्मेदारी डालते हैं । इसलिए उसे एक सहायक दिया जाना चाहिए 
जो इसकी य्रोर प्रधिक ध्यान दे सके । 

“ विकास के काम में, और वस्तुतः सरकार के समूचे कार्य में, हरेक 
स्थान पर सरकारी भ्रफसरों को जनता के साथ मिलकर काम करना - 
चाहिए । यह बड़ी ग्रावरयक बात है, क्योंकि विकास-क्षेत्र में लाये गए 
शासन-सम्म्रन्धी परिवर्तन तभी सफल होंगे कि जब सरकार, अफसर प्रौर 
जनता सहयोग तथा भाईचारे की भावना से प्रेरित होकर काम करेगे । 
साथ ही ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कमंचारियों को भ्रपने विचार प्रकट 
करने और सुझाव देने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। काम करने का झव- 
सर स्त्रियों प्रोर पुरुषों दोनों को दिया जाना चाहिए। ग्राम-सेवक के पद 
पर ऐसे ही उम्मीदवारों को रखना चाहिए, जिनको विकास-कायं का 
अनुभव हो और जिनमें सेवा-भाव तथा लगन हो। 

लोकतान्त्रिक आयोजन की सफलता जनता के सहयोग पर निर्भर 
होती है। इस सहयोग को प्राप्त करने तथा उसे उचित रूप. से क्रमबद्ध 
करने के लिए जनता की संस्थानों का होना भ्रावश्यक है । यह भ्रनुभव- 
सिद्ध बात है कि जहां-जहां योजना-पूति का कायं उपयुक्त पंचायतों केः 
सुपुर्द किया गया है, वहां वह बहुत सफल रहा है । यह सफलता इसलिए 
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गौर भी अधिक मूल्यवान है कि जनता उस सफलता को अपनी सफलता 
समभती. है । इससे उसमें ्रात्म-विशवास उत्पन्न होता है। भ्रकेले उत्तर 
प्रदेश में १९५३-५४ में पंचायतों द्वारा लगभग साढ़े ्राठ करोड़ रुपये के 
मूल्य का विकास-कार्य किया गया था। यदि सारे देश में पंचायतों द्वारा 
हुए कायं का मूल्यांकन किया जाय तो वह भ्ररवों रुपये का होगा । इससे 
पता लगता है कि इस संस्था के ठीक ढंग से परिचालित होने से किस 
प्रकार करोड़ों नर-नारी देश के नव-निर्माण के कार्य में जुटकर अमूल्य 
कार्य कर सकते हैं। सन्‌ १६५५ में सामूहिक योजनाओं भौर राष्ट्रीय 
विस्तार-सेवा के कामकाज पर योजना-भ्रायोग की समीक्षा-समिति की 
दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है-- 
“पंचायतों पर प्रशासन और राष्ट्रीय विस्तार-कार्य की अधिकाधिक 
जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए । इसीसे लोकतन्त्र को बल मिलेगा और 
सामुदायिक योजना का उद्देश्य सफल होगा ।... योजना-सलाहकार-समि- 
तियां उपयोगी सिद्ध हुई हैं, यह काम स्थानीय स्वशासन संस्थाश्रों की कार्य- ` 
कारिणी समितियों से लेना चाहिए ।... पंचायतों श्रौर सहकारी समितियों 
के ठीक संगठन के बिना राष्ट्रीय विस्तार काम स्वाभाविक रूप से चलना 
और बढ़ना सम्भव नहीं है ।” 
इन बातों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बनाने 
के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री का यह निर्देश उचित ही था कि उसका आधार 
गांव है । भारत के नव-निर्माण तथा विकास के कार्य में पंचायतों की 
कितनी उपादेयता है भ्रौर इनपर इस सम्बन्ध में कितना उत्तरदायित्व पड़ता 
हैं, यह ऊपर की पंक्तियों से सिद्ध हो जाता है। पंचायत-राज की धारणा 
का मौलिक ध्येय वस्तुतः यही है कि ग्रामीण आत्म-विदवास की ज्योति से 
जागृत होकर स्वावलम्बन द्वारा अपना विकास करें । ग्रामों के स्वावलम्बी 
होने से ही योजना का पहला कदम पुरा होता है। फिर ग्रामीणों के जीवन 
का स्तर ऊंचा होगा। उनके उत्पादन के साथ-साथ उनकी क्रय-शक्ति बढ़ेगी 
भोर इसी तारतम्य से हम उन्नति की ओर अग्रसर होंगे । धीरे-धीरे 
केन्द्रीय शासन का कार्यभार. घटता जायगा । लोग एक नये जीवन, नये 
अनुशासन, नये उत्साह भ्रौर नई शक्ति से सम्पन्न होकर शासन की बहृत- 
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सी जिम्मेदारियां सम्भाल लेंगे । शासन-शक्ति वस्तुतः जनता में पहुंचकर 
उससे ही क्रमानुसार ऊपर को एक वृक्ष की भांति बढेगी । स्वावलम्बन से 
जनता स्वशासन की श्रोर स्नेह तथा .सद्भावना के वातावरण में बढती 
हुई चिर-वांच्छित शासन-निरपेक्ष समाज के आदर्श के समीपतम सोपान 
तक पहुंच सकेगी । जो 
- पंचायतों की प्रगति के आंकड़े 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्राम-पंचायतों की संख्या ८३,०८७ से 
बढ़कर १,१७,५६३ हो गई । ओर हितीय योजना के लिए यह संख्या 
२,४४,५६४ तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, झोर सुझाव 
दिया गया कि लगभग १००० जनसंख्या के लिए एक ग्राम की सीमा 
रखी जाकर उसके लिए ग्राम-पंचायत बनाई जाय । द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि पंचायतों के कत्तंव्य तथा 
अधिकार क्या हों ? दवितीय पंचवर्षीय योजना-काल में पंचायतों की ओर 
विशेष ध्यान दिया गया है । पंचायतों की प्रगति तथा इनमें सुधारों के 
प्रदनों पर विचार करने के लिए विभिन्न राज्यों के स्वायत्त-शासन-मन्त्रियों 
के सम्मेलनों की परिपाटी कायम की गई। प्रथम सम्मेलन २७ जून, १६५४ 
को. शिमला में हुआ, दूसरा १९५५ में शिमला में हुआ, तृतीय सितम्बर 
१९५७ में श्रीनगर में, चतुर्थ प्रक्तुबर १९५८ में दिल्ली में, पंचम अक्तूबर 
१९५९ में हैदराबाद में योर छठा नवम्बर १६६० में बंगलोर में हुआ । 

हर सम्मेलन में गत वर्ष की प्रगति पर विचार किया गया ओर आगे 
के लिए सुझाव दिये जाते रहे । इसी काल में वित्त-मंत्री के ५६-५७ के 
वित्तीय भाषण में योजना के व्यय में सावधानी तथा किफायत की मन्त्रणा 
पर राष्ट्रीय विकास-मण्डल ने एक योजना-कार्य-समिति का निर्माण किया । 
इस समिति के भ्रध्यक्ष स्वराष्ट्र मन्त्री, उपाध्यक्ष वित्त-मन्त्री तथा सदस्य 
दो राज्यों के मुख्य मन्त्री, जिनका मनोनीतिकरण प्रधान मन्त्री करें, रखे 
गये । इस समिति ने एक प्रघ्ययन-दल का निर्माण किया, जिसके ग्रध्यक्ष 
श्री बलवन्तराय मेहता नियुक्त हुए। इनको सामूहिक विकास तथा राष्ट्रीय 
प्रसार के अध्ययन करने का काम सौंपा गया । जो प्रश्‍न इस दल को अ्रध्ययन 
हेतु दिये गए, उनमें एक यह भी था कि विकास-कारय को तेज, तथा और 
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अधिक सफल बनाने के लिए किस प्रकार का संगठन विकसित किया जाय। | 


'इस दल ने एक सुझाव दिया--लोकततन्त्री विकेन्द्रीकरण का । इससे उनका 
'तात्पयं था कि शक्ति का ही विकेन्द्रीकरण किया जाय, और ग्राम-विकास- 
खण्ड तथा जिला-स्तर पर लोकतन्त्री संस्थाग्रों को पूर्ण शक्ति प्राप्त हो। 
इस दल की रिपोर्ट श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध 
है और आज पंचायतों के संगठन के विषय में यह मँगनाकार्टा का स्थान 
रखती है। इस रिपोर्ट का विशिष्ट विवरण सम्बन्धित अगले अ्रध्याय में 
दिया जायगा। यहां इतना ही लिखना पर्याप्त है कि इस दल ने अप्रत्यक्ष 
“चुनाव द्वारा ग्राम-पंचायतों से खण्ड-विकास समितियों तथा जिला-परिषदों 
:का निर्माण प्रस्तावित किया है झऔौर विकास-सम्बन्धी समस्त बजट इनके 
हवाले किया जाना है । इस दल के प्रस्ताव भारत-सरकार ने स्वीकार 
“कर लिये श्रोर राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश ने इस दिशा में सवंप्रथम कदम 
उठाया । धीरे-धीरे समी राज्य इसे अपना रहे हैं । यहां इस बात की ग्रोर 
संकेत करना अनुचित न होगा कि वस्तुतः तृस्तरीय पंचायत-राज-शैली का 
'विचार सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में पंदा हुआ, जैसा कि उनके १६५३ के 
"अधिनियम से स्पष्ट है । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में पंचायतों के स्वरूप तथा इनके 
कार्यो में अपूर्व विकास हुभ्रा है। जो पंचायतें प्रारम्भ में केवल सलाह देने- 
वाली समितियां समझी जाती थीं ग्रौर ग्रामतौर पर मनोनीत होती थी, 
आज हर राज्य में वयस्क मतदान द्वारा चुनी जाती हैं और शक्ति-सम्पन्त 
हँ । स्वायत्त-शासन-मन्त्री-सम्मेलनों के सुझाव सभी राज्यों ने स्वीकार 
' किये हैं श्रौर भारत के सभी राज्यों का इस विषय पर मतैक्य है कि पंचा- 
यतों को श्रधिक-से-अधिक अधिकार दिये जायं, इनको दलबन्दी से मुक्‍त 
' रखा जाय, भ्रोर इन्हें ही विकास-कार्यो के सम्पादन का भार सौंपा जाय । 
-३१-मार्च १६६१ के आंकड़ों के अनुसार पंचायतों की प्रगति तथा विकास 
` का क्रम इस प्रकार है-- is 
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अब सभी राज्यों में ग्राम-पंचायतों के सचिव हैं । काश्मीर को छोड़- 
कर सब जगह ये वैतनिक हैं । समस्त सामुदायिक विकास-कायं पंचायतों 
द्वारा सम्पादित होते हैं । पंचायतों ने काये को आमतौर पर सुचारु रूप से 
सम्पादित करके अपनी पात्रता तथा आवश्यकता सिद्ध कर दी है । न्याय 
की दिशा में भी पंचायतों ने य्रपु प्रगति की है । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में तृस्तरीय पंचायत-राज को पद्धति के स्व- 
रूप में स्वीकार कर लिया है और इसी भूमिका में जिला-स्तरीय विभागा- 
घ्यक्षो के कतंव्यो के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं तथा कृषि-उत्पादन की झोर 
विशेष घ्यान देने की सलाह दी है । 
जुलाई १९६१ में हैदराबाद में विकास-मन्त्रियों तथा विकासयुक्तो के 
सम्मेलन में भी पंचायतों के विषय पर विशेष विचार-विमशं किया गया । 
इन समस्त सुझावों का इस स्थल पर स्थानाभाव से उद्धत करना सम्भव 
नहीं । इतना निष्कर्ष श्रवश्य निकाला जा सकता है कि घी रे-धीरे पुज्य बापु 
के विचारानुकूल पंचायत-राज देश में क्रियान्वित हो रहा है ग्रौर इसीसे 
भारतका विकास तथा राष्ट्रीयता सुदृढ़ होकर सारे विइव में सर्वोदयी 
विचारधारा पनपेगी । इस मागे में जो सप्रभाव योग सामुदायिक मंत्री श्री 
एस. के. दे. ने दिया है, वह इतिहास में स्वरणाक्षरों से लिखा जायगा । 
पंचायतें ग्रभी शेशवावस्था में हैं, परन्तु जितना काम इन्होंने किया है भ्रौर 
श्रमदान दिया है, वह सराहनीय तथा आशाजनक कहा जा सकता है। 
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SUAVE: 
विभिन्न राज्यों में पंचायतें 

स्वतन्त्रता के पश्चात सबसे प्रथम तो जो प्रान्त थे वे राज्य बने । 
देशी रियासतों का विलय हुआ भ्रोर संविधान ने देश को क, ख तथा ग 
श्रेणी के राज्यों में विभक्त किया । फिर राज्य-पुनगेंठन-प्रायोग का निर्माण 
हुआ । इस आयोग के सुझावों के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन हुआ भौर 
केवल दो श्रेणियां रह गई--राज्य और केन्द्र-प्रशासित संघीय क्षेत्र । इसके 
पश्चात बम्बई राज्य, महाराष्ट्र तथा गुजरात में विभक्त हुआ । इस समय 
देश में १५ राज्य तथा ६ केन्द्र-प्रशासित संघीय क्षेत्र हैं। नागालैण्ड एक 
ग्रौर इकाई बनी । गोग्ना भी भारत में सम्मिलित हो चुका है । इस पुन- 
गंठन के फलस्वरूप बनीं शासन की इकाईयों के श्रनुसार ही प्रब पंचायतों 
की वर्तमान स्थिति का वर्णन उपयुक्त होगा । 


असम 
ग्राम्य जन-संख्या ८,६२,१०० 
पंचायतों की संख्या (यह केवल मैदानी इलाकों में ह २,५७० 
ग्राम जो पंचायतों की परिधि में ग्राये हैं | १७,११७ 
पंचायती क्षेत्र को श्रौसत आबादी २,६४६ 
आंचलिक पंचायतों की संख्या १२० 
मोहकूम परिषदों की संख्या १६ 


सुरक्षित बनों तथा चाय बागानों को छोड़कर सब ग्राम तथा जन- 
संख्या पंचायतों की परिधि में प्रा चुके हँ । इस राज्य ने सन्‌ १९५९ में 
नय। अधिनियम पारित किया । इस ग्रधिनियम के अनुसार भ्रसम ने तृस्त- 
रीय विकेन्द्रित लोकतन्त्री पद्धति को अपनाया है । ग्राम-स्तर पर सब वय- 
स्को की गांव-सभा बनती है । विकास-खण्ड-स्तर पर भ्रांचलिक पंचायत 
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होती है और सब-डिविज्ञन स्तर मोहकुम परिषद्‌ होता है। गांव-सभा 
ग्यारह से चौदह सदस्यों की पंचायत चुनती है। एक महिला, एक अनुसूचित, 
तथा एक आदिवासी के लिए स्थान रखे जाते हैं। यदि ये चुने न जायं तो 
शेष सदस्यों द्वारा सहयोजित कर लिये जाते हैं। भ्रांचलिक पंचायत के लिए 
चुनाव भी वयस्क मत प्रदान द्वारा होता है । ये सदस्य गांव-पंचायत के 
पद के नाते सदस्य बन जाते हैं । 
स्थानीय विघान-सभा-सदस्य भी ग्रांचलिक पंचायत के सदस्य होते 
हैं। परन्तु उन्हें मताधिकार नहीं होता । मोहकुम परिषद्‌ में ग्रांचलिक 
पंचायतों. के प्रधान स्थानीय विधान-सभा तथा संसद-सदस्य रहते हैं । 
इनके साथ म्यूनिसिपल कमेटियों के, नगरपालिकाग्रों तथा स्कूल बोर्डो के 
प्रधान भी रहते हैं। परिषद्‌ अनुसूचित तथा प्रादिम जातियों का एक प्रति- 
निधि मनोनीत कर लेता है। जिलाधीश को इस तृस्तरीय संगठन से पृथक्‌ 
रखा जाता है । विकास-खण्डाधिकारी गांचलिक पंचायत के झधीन 
सचिव होता है। जो सरकारी कर्मचारी सदस्य रखे जाते हैं, उनको मता- 
धिकार नहीं होता । 
कार्य तथा कत्तंव्य--गांव-पंचायत स्वावलम्बी घारणानुसार बनाई 
जाती है। भ्रौर वह ग्राम की स्वास्थ, शिक्षा, ग्राम-रक्षा, कृषि, वन-सं रक्षण, 
पशु-वंश, श्रादि से सम्बन्धित भ्रावश्यकताओों का प्रबन्ध करती है । अन्य 
कार्यो के साथ सांभी भूमि, चरागाहों सिंचाई के साधनों, शिक्षा-प्रसार 
का भी प्रबन्ध करती है। मिडिल स्कूलों का प्रबन्ध इनके भ्रधीन रहता है। 
ग्रांचलिक पंचायत क्षेत्र के समस्त विकास-कायों का भार वहन करती 
है । इनमें वे कार्य नहीं पड़ते, जो गांव-पंचायत के श्रधीन आते हैं। यह 
गांव-पंचायतों के बजट का भ्रनुमोदन करती है और उनके कार्यों का पर्य- 
चेक्षण करती है । मोहकुम परिषद्‌ आंचलिक पंचायतों के बजट का अनु- 
मोदन करता है तथा उनके कार्यो का पर्यवेक्षण करता है। यह शासन को 
आंचलिक पंचायतों को दिये जानेवाले वित्त के वितरण में सलाह देता है, 
गर जिला-योजनाएं बनाता है । 
आय- गांव तथा झांचलिक पचायतों को भूराजस्व का भाग मिलता 
है-- (४ प्रतिशत गांव-पंचायतों को ग्रौरत १० प्रतिशत ग्रांचलिक पंचा- 
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यतों को । यह निर्धारित कर भी लगा सकती है। सरकार से तीनों स्तरों 
को अनुदान भी मिलता है। 

- आठ खण्डों की पंचायतों ने ग्रामीण बीमा योजनाधीन भी कार्यारम्भ 
कर दिया है । 


आन्ध्र 
ग्रामीण जनसंख्या २५,८२२ (हजारों में) 
पंचायतों की संख्या १४,५४८ 
ग्रामीण जन-संख्या का भ्रनुपात, जिनमें 
पंचायतें बन चुकी हैं. १०० प्रतिशत 


ग्रामो की संख्या, जहां पंचायतें बन चुकी हैं २६,४५० 
ग्रामों का अनुपात, जहां पंचायत काम 


कर रही है । १०० प्रतिशत 
प्रति पंचायत भौसत जनसंख्या १,७६० 
पंचायत-समितियों की संख्या २७० 
जिला-परिषदों की संख्या २० 


इस प्रदेश में मद्रास पंचायत भ्रधिनियम १६५० के भ्रधीन भूतपूर्व 
मद्रास क्षेत्र और हैदराबाद ग्राम-पंचायत श्रौर अधिनियम १९५६ के 
अनुसार राज्य के अन्य भागों में पंचायत काम कर रही हैं। इन दोनों 
अधिनियमों में उचित संशोधन और एकीकरण करने के लिए ग्रावकयक 
कानून बनाये जा रहे हैं । 

आन्ध्न में तिखण्डे ढांचे के घ्राधार पर. लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण के 
सिद्धान्त को स्वीकार करके उसे व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रान्ध्र राज्य 
पंचायत समिति और जिला परिषद्‌ भ्रधिनियम १९५९ पास किया गया । 
इस भ्रधिनियम के भ्रन्तगंत १ नवम्बर, १९५९ में २३५ पंचायत-समि- 
तियों और २० जिला-परिषदो की स्थापना की गई । इसके पहले लोक- 
तन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की दिशा में ब्लॉक भ्रोर जिला के स्तर पर शासकीय 
अध्यादेश (श्रॉर्डनिन्स) द्वारा पंचायत समितियों भ्रोर जिला-परिषदों की 
स्थापना करके आवश्यक प्रयोग किया गया था । i 

ग्राम-पंचायत, पंचायत-समिति झौर जिला-परिषद्‌ का एक दूसरे से 
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परस्पर जुड़ाव है । ग्राम-पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली पर 
होता है, जबकि ग्न्य दो पंचायतों का अप्रत्यक्ष रूप से । ग्राम-सभा को 
कानूनी मान्यता अभी नहीं दी गई है। 

इन तीनों प्रकार की पंचायतों में स्त्रियों, हरिजनों, और झादिम 
जातियों के लिए स्थान सुरक्षित किये गए हैं। विधान-सभा और विधान- 
परिषदों के सदस्य पंचायत-समिति के होते हैं। किन्तु उन्हें मत देने का 
अधिकार नहीं है । विधान-सभा के सदस्य और लोक-सभा के सदस्य 
 'जिला-परिषद्‌ के पूर्णं सदस्य हैँ । चुनाव गुप्त ढंग से कराया जाता है और 
सुरक्षित जगहें मुख्य संस्था में से नियुक्त सदस्यों के द्वारा भरी जाती हैं। 

पंचायत-समितियां श्रौर जिला-परिषदों में उप-समितियों की स्था- 
पना को व्यवस्था है। इन उप-समितियो में से एक उप-समिति को स्त्री, 
बच्चों और समाज के अशिक्षित लोगों की सहायता का काम सौंपा 
गया है। 

जिलाघीश जिला-परिषद्‌ का सदस्य होता है ग्रौर सभी समितियों 
का चेयरमैन भी । जिला-स्तर के कूछ अधिकारी शासन द्वारा नामांकित 
किये जाने पर जिला-परिषद्‌ के सदस्य होते हैं, किन्तु उन्हें मत देने का 
अधिकार नहीं रहता । 

विकास-खण्ड-अधिकारी अपने समस्त कर्मचारियों के साथ पंचायत- 
समिति के सीधे प्रशासनिक नियन्त्रण में काम करते हँ । विकास-श्रधि- 
कारी समिति का मुख्य कार्यवाहक अधिकारी होता हे। 

कायं तथा कत्तंव्य--ग्राम-स्तर पर विकास-कार्यो का उत्तरदायित्व 
आम-पंचायतों को सौंपा गया है । प्राइमरी शिक्षा का प्रोत्साहन, लघु गृह- 
उद्योगःधन्थे, कृषि का प्रसार और विस्तार सहकारी खेती भर भूमि-सुधार 
तथा अबन्ध, माता तथा शिशु-कल्याण केन्द्रों की स्थापना और ग्राम-रक्षा 
अर्थात्‌ गांव में चौकी भ्रोर पहरे का प्रवन्ध तथा कृषि-उत्पादन-योजनाश्रों 
की स्थापना और उन्हें कार्यान्वित करने आादि कार्य पंचायतों को सापे 
गये हैँ। | १ 

विकास-खण्ड-स्तर पर समस्त विभागों के विकास-कायं, सिचाई की 
छोटी-छोटी योजनाओं का निर्माण प्रौर उन्हें उचित ढंग से रखना तथा 


न 
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पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित योजनाओं का पूरा करना यह समस्त कार्य पंचा- 
यत-समितियों को सापे गये हूँ । प्राइमरी शिक्षा, पंचायत-समिति के ग्रधीन 
तथा सेकेडण्री तथा हायर सेकेडण्री पाठशालाएं जिला-परिषदों को सौंप 
दी गई हैं। भूतपुवं जिला नोर्डो के कतंव्य और अधिकार तथा सम्पत्ति 
ओर ऋण इन समितियां भ्रोर परिषदों को दे दिये गए हैं । 

जिला-परिषद्‌, पंचायत-समितियों के ऊपर देखरेख करनेवाली संस्था 
है। विभिन्‍न समितियों में एकरूपता तथा नियोजन-सम्बन्धी कार्य जिला- 
परिषदों को दिये गए हैं। जिला-परिषद्‌ पंचायत-समितियों के बजट को 
उचित निरीक्षण के परचात पास करती है। शासन से प्राप्त अनुदान में से 
विभिन्‍न पंचायतों में घन का वितरण भो जिला-परिषदों का काम है। 
जिन क्षेत्रों में पंचायत-समितियों की स्थापना नहीं हुई हो, उन क्षेत्रों के 
लिए जिला-परिषद्‌ पंचायत-समितियों के समस्त कार्यं और कत्तव्य को 
युरा करती है । उच्च तथा औद्योगिक शिक्षा का प्रबन्ध भ्रोर प्रसार भी 
जिला-परिषदों के ग्रधीन है । 

आथिक साधन--पंचायतों के ग्राय का मुख्य साधन शासन से प्राप्त 
होनेवाला अनुदान है । इसके श्रतिरिक्त गृहकर, पेशा-कर ओर कुछ 
वस्तुओं के हस्तांतरण पर लगाई गई ड्यूटी से प्राप्त आय भी है। पंचायत. 
को स्वयं बहुत-से कर लगाने के भ्रधिकार हैं। 

सभी प्रकार की शासकीय सहायता पंचायतःसमितियों के द्वारा 
ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाती है । भूतपूर्व जिला-बोर्डो के कर के सम्पूर्ण अधि- 
कार पंचायत-समितियों को दिये गए हैं। - 

पंचायत-समितियां और उसकी उप-समितियों तथा जिला-परिषदों 
का एक निर्धारित सीमा तक वित्तीय मामलों में स्वीकृति देने का ग्रधि- 
कार प्राप्त है । 

राज्य सरकार ने पंचायत समीकरण निधि की स्थापना की हे, जिसमें 
शासकीय साधनों से प्राप्त आय का ०.२५ नये पेसे प्रति व्यवित के हिसाब 
से इन पंचायतों को इस प्रकार को धन प्राप्त करनेवाली योजनाओं के: 
सिए दिया जाता है, जेसे सामुहिक जंगल; बगीचा झादि का लगाया 
जाना । यह सहायता ऋण ओर श्रनुदान दोनों रूपों में दी जाती हे। . 
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झन्य विशेषताएं--ग्राम-पंचायतों का बजट पंचायत-समितियों. दा रा 
निरीक्षण के पदचात निर्धारित अवधि के भ्रन्दर उचित कार्यवाही के हेतु 
निर्धारित अधिकारी के पास भेज दिया जाता है । पंचायत-समिति का 
बजट जिला-परिषद्‌ द्वारा पास किया जाता है। 


उड़ीसा 
ग्रामीण जनसंख्या १४०.५२ लाख 
पचायतों की संख्या २३४२ 
ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, जहां पंचायते बन 
चुकी हैं ९७ प्रतिशतः 


उन ग्रामों की संख्या, जहां पंचायत बन चुकी हैं ४७,६३९ 
कुल ग्रामों का प्रतिशत, जिनमें पंचायतें स्थापित 


हो चुकी हैँ ९४ प्रतिशत 
` प्रति पंचायत औसत संख्या ५,८०७ 5 

पंचायत-समितियों की संख्या | ७ 

जिला-परिषदों की संख्या | १३ 


. उड़ीसा ग्राम-पंचायत-श्रधिनिय म के ग्रधीन ग्राम-पंचायत स्थापित की 
गई थीं । इसके अनुसार प्रत्येक ग्राम में एक पाल्ली सभा स्थापित की जातीः 
है । सम्पूणं पंचायत-क्षेत्र के लिए ग्राम-सभा .नाम की किसी संस्था का 
विधान ग्राम-पंचायत्‌ उड़ीसा के अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है। पाल्ली 
सभा को पंचायत द्वारा किये गए कार्यो तथा आगामी कार्यक्रमों पर विचार 
करने का अधिकार है । जब उड़ीसा का शासन प्रधान के सीधे नियन्त्रण 
में चला गया तो उड़ीसा परिषद्‌ एक्ट १६५६ को लागू करने के लिए कुछ 


अध्यादेश जारी किये, जिनके अनुसार संसद की स्वीकृति से राज्य मे 
तृस्तरीय ढांचे पर ग्राघारित पंचायत-राज को स्थापना की गई। उड़ीसा 


जिला परिषद्‌ अधिनियम १६५६ के अनुसार ग्राम-पंचायत, पंचायत-. 
समिति और जिला-परिषदों की स्थापना की गई। २६ जनवरी, १९६१ से 
राज्य-भर में पंचायत-समितियां काम कर रही हैं। इन पंचायत-समितियों. 
में प्रत्येक पंचायत के सरपच पदेन तथा एक निर्वाचित व्यक्ति सदस्य होते 
हैं। स्त्रियों तथा परगणित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित किये गए हुँ, 
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विधान-परिषद्‌ और लोक-सभा के सदस्य भी पंचायत-समिति के सदस्य 
होते हैं। डिवीजनल मॅजिस्ट्रेट तथा प्रत्येक विकास-विभाग से एक-एक 
अधिकारी इन समितियों के सदस्य नामांकित होते हैं । विकास-प्रधिकारी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी होतां है। 

जिला-परिषदों में पंचायत-समितियों के भ्रध्यक्ष तथा स्थानीय सदस्य 
तथा विधान-परिषद्‌ भ्रोर लोकसभा के सदस्य होते हैं ।. भ्रन्तिम दो को 
मत देने का ग्रधिकार नहीं होता । एक स्थान स्त्रियों के लिए भी सुरक्षित 
रखा जाता है। जिलाघीश, परगनाधीश और श्रन्य विकास-विभागो के 
अधिकारी भी जिला-परिषद्‌ के सदस्य होते हैं, किन्तु इन्हें मत देने का 
भ्रधिकार नहीं होता । पंचायत-समिति और जिला-परिषद्‌ की कायं-प्रवधि 
पांच साल होती है। इन संस्थाझ्रों का चुनाव गुप्त मतदान-प्रणाली के 
द्वारा कराया जाता है। सुरक्षित जगहें निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव के 
द्वारा पूरी की जाती हैं। उड़ीसा में लागू किया गया पंचायती राज देश 
के दूसरे राज्यों से कुछ भिन्न है। यह भिन्नता पंचायत-समिति, जिला- 
परिषद्‌ दोनों में ग्रधिकारियों का नाम अंकित करने तथा पंचायत-समिति 
में प्रत्येक पंचायत से निर्वाचित सदस्यों को भेजने के रूप में है। जबकि 
अन्य प्रदेश की पंचायत-समितियां तथा जिला-परिषद्‌ में अधिकारियों का 
केवल दोनों में से एक ही की सदस्यता प्राप्त है। इसके ग्रतिरिक्त पंचायत- 
समितियों के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन-पद्धति के भ्रनुसार नहीं भ्राते हैं । 

गघिकार तथा कत्तंव्य--सभी विकास और जन-कल्याण के कार्य 
ग्राम-स्तर पर भ्राम-पंचायतों को सौंपे गये हैं। ग्राम-पंचायतों के दूसरे 
कार्यों में सावंजनिक चरागाहों, सावंजनिक भूमि, देहाती जंगली का प्रबन्ध, 
सड़कों पर अवरोधों का हटाना, सहकारिता का विकास, मातृ तथा शिशु- 
कल्याण, प्रोढ़ शिक्षा तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। पंचायत- 
समितियों का काम प्रारम्भिक शिक्षा-प्रबन्ध तथा विकास के कार्यों का 
निष्पादन कराना है। पंचायत के आय-व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के 
भ्रधिकार पंचायत-समितियों को हैं । इस प्रकार जिला-परिषदों का पंचा- 
यत-समितियों के वजट के पास करने तथा उनकी योजनाश्रों को एकत्रित 
करने और उनमें संयोग बनाये रखने का अधिकार हे । 


१४६ पंचायत-राज 


श्राथिक साधन--ग्राम-पंचायत और पंचायत-समितियां दोनों को 
कर और फीस लगाने के अधिकार हें । इसके भ्रतिरिक्त शासन इन 
संस्थाश्नों को मालगुजारी में से कुछ प्रतिशत भ्रनुदान के रूप में देती है। 
जिला-परिषद्‌ की ग्राय मुख्य रूप से शासकीय सहायता के रूप में है । इसको 
कर लगाने का ग्रधिकार नहीं है । पंचायतों को स्थायी रूप से श्रामदनी 
प्राप्त करनेवाले साधनों जैसे मछली-पालन, बाजारों का विकास, हड्डियों 
से खाद बनानेवाली छोटी-छोटी मशीनें, पानी उठानेवाले सिंचाई के लिए 
पम्प प्रादि योजनाश्रों के लिए शासन द्वारा समय-समय पर आर्थिक सहा- 
यता दी जाती है । 
भ्रत्य विशेषताएं--उड़ीसा की पंचायतों ने सहकारी पद्धति के अनु- 
सार किसानों को उनकी आवश्यकता के समय बीज और ऋण देने के 
लिए अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रन्न-भण्डारों की स्थापना की है, जिससे प्रत्येक 
पंचायत में हजारों मन उत्तम प्रकार के बीज का भण्डार स्थापित हो गया 
है, जिनसे किसान सहकारी पद्धति पर ऋण लेते हैं । 
उड़ीसा ग्राम-पंचायत-ग्रधिनियम के ग्रन्तगंत इस बात की व्यवस्था 
भी है कि पंचायतें ऐसे सभी स्वस्थ्य-विवाहित व्यक्तियों से, जिनकी झायु 
१८ और ५० वषं के भीतर हो, सार्वजनिक भलाई से सम्बन्धित कार्यों 
के लिए ग्रनिवार्य रूप से श्रम-कर ले सके। 


उत्तर प्रदेश 
ग्रामीण जन-संख्या ५४५९० (लाखों में) 
पंचायतों की संख्या ७२,३३५ 
ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत, जिनमें 
पंचायत स्थापित हो चुकी हैं १०० प्रतिशत 
ग्रामों की संख्या, जिनमें पंचायतें 
स्थापित हो चुकी हैं १,११,७२२ 
गांव का प्रतिशत, जिनमें पंचायत 
बन चुकी हैं । १०० प्रतिशत 
प्रति पंचायत ग्रौसत जन-संख्या ७४५५ 


' स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पदचात्‌ गांव-गांव को व्यापक ग्रधि- 
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विभिन्न राज्यों में पंचायत । १४७ 


कार देने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में १९४७ उत्तर 
प्रदेश पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया । इसके 
अन्तरगत समस्त देहाती क्षेत्रों में प्रत्येक गांव के लिए पंचायतें स्था- 
पित की जाती हैं। प्रत्येक पंचायत में १६ से ३१ तक सदस्य होते हैं। 
चुनाव हाथ उठाकर कराया जाता है। पंचायत की कार्यावधि ५ साल | 
की होती है। ग्राम-सभा को वैधानिक मान्यता दो गई है, जो ग्राम-पंचा- 
यत के कार्यो तथा आय-व्यय-सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार-विमश कर 
सकती है और पंचायत के कार्यों पर वाषिक बैठकों द्वारा उचित निय- 
न्त्रण भी रखती है। पंचायत को सफाई तथा स्वच्छता, जन-मार्गों का 
'निर्माण और उनकी मुरम्मत, कुझों का निर्माण, कृषि-विकास, सरकार 
से ऋण प्राप्त करके किसानों में बांटना, सहकारिता-विकास, उन्नतिशील 
बीज-भण्डारों की स्थापना, पुस्तकालयों की स्थापना, प्रारम्भिक पाठ- 
शालाझों की स्थापना तथा मातृ और शिशु-कल्याण-सम्बन्धी कार्यों का 
उत्तरदायित्व दिया गया है। 

गप्राथिक साधन--ग्राम-पंचायतों को पेशा-कर, गाडी-कर, तथा 
वस्तुओं के विक्रय के ऊपर कर लगाने का अधिकार प्राप्त है । इसके अति- 
'रिक्त शासन से भी सहायता मिलती है। 

उत्तर प्रदेश में लोकन्त्रीय पद्धति का विकेन्द्रीकरण करने के लिए सबसे 
पहले जिला-वोर्डा को समाप्त करके उनके स्थान पर ग्रंतरिम जिला-परिषदों 
'को भी समाप्त करके उत्तर प्रदेश क्षेत्र-समिति और जिला-परिषद्‌ अधि- 
नियम १६६० के श्रनुसार विकास-खण्ड-स्तर पर क्षेत्र-समितियां और जिला 
के स्तर पर जिला-परिषदों की स्थापना की गई है । दोनों संस्थाग्नों का 
चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन-पद्धति के द्वारा होता है। स्थानीय विधान-सभा 
ग्रोर लोक-सभा के सदस्य इसके मेम्बर होते हैं। सभी ग्राम-पंचायतो के 
प्रधान क्षेत्र-समिति के सदस्य होते हँ । खण्ड-विकास-ग्रधिकारी क्षेत्र- 
समिति का मुख्य कार्यवाहक अधिकारी होता है। जिला-परिषद्‌ एक 
मुख्य कार्याधिकारी की नियुक्ति करती है । 

दोनों ही संस्थाग्रों को कर, फीस और टोल झादि लगाने के भ्रधि- 
कार दिये गए हैं । 


१४८ ! , ¦ , पंचायत-राज 


क्षेत्र-समिति का मुख्य रूप से प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना 


“मात तथा शिश-कल्याण केन्द्रों की स्थापना, प्रारम्भिक स्कूलों की व्य- 


वस्या, सिचाई की छोटी-छोटी योजनाश्रों का निर्माण, कृषि-विकास, 
सहकारिता तथा गुह-उद्योग-घन्धो का विस्तार श्रादि कार्य सापे गये हैं । 
विभिन्न ग्राम-पंचायतो के कार्यक्रमों में एकरूपता पैदा करना तथा उनके 
ग्राय-व्ययक के निरीक्षण का कार्य भी इन संस्थाओं को सौंपा गया है । 

जिला-परिषदों को क्षेत्रीय समितियों के ऊपर साधारण नियन्त्रण, 
जिला की सड़कों, ग्रस्पतालों, जूनियर हाई स्कूलों श्रादि के निर्माण 
तथा उनकी व्यवस्था करने के भ्रधिकार प्राप्त हैं। पूरे जिले की योज- 
नाझों को बनाना और शासन द्वारा प्राप्त भ्रनुदानों को विभिन्न संस्थाश्रों 
में उचित वितरण भी इन संस्थाम्रों का कत्तव्य है । 


केरल 
ग्रामीण जन-संख्या ११७.६६ (लाखों में) 
पंचायतों की संख्या ८९२ 
ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत, जिनके 
लिए पंचायतें स्थापित हो चुकी हैं ९१ प्रतिशत 
ग्रामों को संख्या का प्रतिशत, जिनमें 
पंचायतें स्थापित हो चुकी हैं । ७६ प्रतिशत 
प्रति पंचायत भ्रौसत जन-संख्या । ११,९९६. 


केरल में मद्रास पंचायत अधिनियम १९५० के श्रघीन भूतपूर्व माला- 
बार जिला तथा ट्रावनकोर-कोचीन अधिनियम १९५० के अधीन भूतपूर्व 
ट्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र में पंचायत स्थापित की गई थीं । कितु दोनों झधि- 
नियमों के अन्तर्गत सम्पूर्ण देहाती क्षेत्रों में पंचायत स्थापित नहीं हो पाईं 
थीं । केरल पंचायत अधिनियम १९६० के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में एक 
प्रकार का समानं पंचायत-राज-विधान लागू किया गया है और समस्त 
प्रदेश में पंचायतों की स्थापना की गई है। 
राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार ग्राम-पंचायतों के कुछ समय तक 
भली प्रकार कायं कर चुकने के पश्चात्‌ ही पंचायतें उच्च-स्तरीय पंचायत 
यथा पंचायती समितियों और जिला-परिषदों की स्थापना की जायगी । 





विभिन्न राज्यों में पंचायत १४९ 


केरल पंचायत राज भ्रधिनियम १९६० के लागू होने से पूर्व की. 
पंचायतों का क्षेत्र वहुत बड़ा था और उनका पुनसंगठन किया जा रहा है । 

पंचायतों का चुनाव गुप्त पद्धति के अनुसार कराया जाता है । परि- 
गणित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित होते हैं भ्रोर इसी प्रकार स्त्रियों के 
लिए भी एक स्थान सुरक्षित रखा जाता है। पंचायत सावंजनिक सड़कों 
के निर्माण, ग्राम-रक्षा, तालाबों, कुश्रों तथा नालियों के निर्माण और 
मुरम्मत, सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाएं, कृषि-विकास, सहकारी खेती, 
'पशु-विकास, जन-कल्याण, जन-स्वास्थ्य तथा सफाई एवं कुटीर उद्योग- 
'धन्थो के लिए उत्तरदायी हैं। 

श्राथक साधन--पंचायतों को कर लगाने का' अधिकार है, यथा 
व्यवसाय-कर, गाड़ी-कर, मकान-कर ग्रादि-ग्रादि। इसके ग्रतिरिक्त सर- 
कार द्वारा लगाये गए प्रारम्भिक करों की समस्त धन-राशि पंचायतों को 
सौंप दी जाती है। 


गुजरात और महाराष्ट्र 


गुजरात महाराष्ट्र 
कुल ग्रामों की संख्या १७८४४ ३८९४९ 
कुल पंचायतो की संख्या १०७५० १९१५१ 
कुल ग्रामो को संख्या, जहां 

पंचायत स्थापित हो 

चुकी हैं . १७७६० ३७६६८ 
कुल ग्रामों का प्रतिशत, जहां 

पंचायतें स्थापित हो 

चुकी हैं . ` ९९ प्रतिशत ९८ प्रतिशत 
ग्रामीण जन-संख्या का कुल 

प्रतिशत, जिनके लिए 

'पंचायतं स्थापित की जा 

चुकी हैं ९८ प्रतिशत ९९ प्रतिशत 


प्रति पंचायत औसत जन- 
संख्या १०७० १२५८ 
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गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की अलग-अलग स्थापना होने के पूर्व 
इन दोनों राज्यों को मिलाकर बम्बई राज्य के नाम से पुकारा जाता 
था । वम्बई पंचायत अधिनियम १९५८ के लागू होने के पहले राज्य में 
विभिन्न क्षेत्रों में पांच प्रकार के पंचायती राज भ्रधिनियम लागू थे । वम्बई 
भ्रोर कच्छ में वम्बई ग्राम पंचायत श्रधिनियम १६३३ का सौराष्ट्र ग्राम 
पंचायत अध्यादेश १९४९, विदर्भ में सी ०पी ० भौर बरार पंचायत श्रधिनि- 
यम १९४५ के अन्तरगत पंचायत काम कर रही थीं । किन्तु बम्बई पंचायत- 


राज अधिनियम १९५८ के द्वारा इन सभी पंचायत-राज अ्धिनियमों का 


एकीकरण करके एक समान स्तर और पद्धति के ऊपर पंचायतों की स्था- 
पना की गई। इस' बम्बई पंचायत-राज अधिनियम १९५८ के भ्रन्तगंत 
जिला के स्तर पर जिला-पंचायत-मण्डलों को स्थापना की गई। विकास- 
खण्ड के स्तर पर किसी प्रकार की पंचायत संस्था नहीं है । 
ग्राम-सभा ग्राम-पंचायत के आय-व्ययक के मदों पर विचार कर 
सकती है । अ्रधिनियम के भ्रन्तगंत इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है | ग्राम- 
पंचायत में ७ से १५ तक सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव गुप्त निर्वाचन- 


प्रणाली के भ्रनुसार कराया जाता है । स्त्रियों श्रौर परिगणित जातियों: 


के लिए स्थान सुरक्षित हैं । ग्राम-पंचायत की कार्यावधि ४ वर्ष के लिए 


होती है। जिला-पंचायत-मण्डल में ७ से १२ सरपंच, जिला-बोडों के ' 


अध्यक्ष, जिला-स्कूल-बोर्डो के श्रध्यक्ष, जिला-विकास-वोड के श्रध्यक्ष 
तथा जिला-पंचायत-प्रधिकारी सदस्य के रूप में काम करते हैं । इसके 
अतिरिक्त स्त्रियों रौर परिगणित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित 
रहते हैं । 

ग्राम-पंचायत निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है-- 

कृषि-विकास, कुटी र-उद्योग, यातायात, सफाई, शिक्षा का प्रसार, 
चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता ग्रादि । 

ग्राथिक साधन--ग्राय के मुख्य साधन स्थानीय कर तथा मालगुजारी 
में से सरकार द्वारा दी जानेवाली रकमें हैं। जिला-पंचायत-मण्डल ग्राम- 
पंचायतों के विभिन्न कार्यो का नियंत्रण भोर निरीक्षण रखते हैँ प्रोर 
पंचायतों के प्राय-व्यय स्वीकृत करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है । 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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गुजरात भ्रौर महाराष्ट्र दोनों के भ्रलग-भ्रलग राज्य बन जाने पर 
दोनों की सरकारों द्वारा तस्तरीय ढांचे पर आधारित पंचायत-राज को 
स्थापित करने के लिए उच्च-स्तरीय समितियों के सुझाव पर नये ग्रधि- 
नियम वन चुके हैं । इनके अनुसार दोनों राज्यों में तीनों स्तरों पर 
पंचायतें स्थापित होंगी और उन्हें व्यापक ग्रधिकार दिये जायंगे । 


जम्मू और काइमीर 
ग्रामीण जन-संख्या ४०.०० (लाखों में) 
ग्राम-पंचायतों की संख्या ९३६ 
ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत, जिनमें 
पंचायत स्थापित हो चुकी हैं १०० प्रतिशत 
गांव की संख्या, जिनमें पंचायत बन 
चुकी हैं ६६५६ 
गांव का प्रतिशत, जिनमें पंचायत बन 
चुकी हैँ १०० प्रतिशत 
प्रति पंचायत औसत जन-संख्या ३०९८ 


जम्मू और काश्मीर ग्राम-पंचायत अधिनियम १६५८ के अन्तर्गत 
ग्राम-स्तर पर ग्राम-पंचायतों तथा विकास-खण्ड-स्तर पर ब्लॉक-पंचायत 
बोर्ड की स्थापना की गई है । प्रत्येक ग्राम-पंचायत-क्षेत्र में एक ग्राम- 
सभा होती है, जिसको ग्राम-पंचायत के वाषिक कार्यों तथा श्राय-व्ययक 
पर विचार करने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम-पंचायत में ७ से ११ तक 
सदस्य होते हैं, जिसमें कुछ सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, झौर 
कुछ पंचायतों ढ्वारा और कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं। किन्तु इन 
सदस्यों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत होता है । ग्राम-पंचायत 
के सदस्यों और निर्वाचित सदस्यों का चुनाव हाथ उठाकर किया जाता 
है। लेकिन ग्रगर कहीं मार-पीट की आशंका हो तो ऐसी भ्रवस्था में 
निर्वाचन गुप्त ढंग से किया जाता है । 
ब्लॉक-पंचायत बोड में प्रत्येक पंचायत से एक प्रतिनिधि भेजा 
जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते 
हैं, एक स्थान स्त्रियों के लिए भी सुरक्षित रखा जाता है । प्रभी तक | 
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जिला के स्तर पर किसी प्रकार की पंचायत-संस्था बनाने का विचार 
नहीं है। 

ग्राम-पंचायतों को जन-मार्गो का निर्माण, ग्राम-रक्षा, पुलों का 
निर्माण, प्रारम्भिक शिक्षा का प्रवन्ध, कृषि-विकास, सफाई तथा कुटीर- 
उद्योग-घन्धों को प्रोत्साहन देना श्रादि कत्तव्य सोपे गये हैं। 

आथिक साधन--ग्राम-पंचायतों का मुख्य ग्रा्थिक साधन स्थानीय 
कर तथा सामुदायिक विकास-योजनाझों से प्राप्त होनेवाली रकमें हैं । 

ब्लॉक पंचायत बोडं के पास अपना स्वतन्त्र रूप से श्राय का कोई 
साधन नहीं है। इसका काम पंचायतों को परामशं देना है। 


दिल्ली 
ग्रामीण जन-संख्या ३.०७ (लाखों में) 
पंचायतों की संख्या २०५ 
ग्रामीण जन-सख्या का प्रतिशत, जिनके 
लिए पंचायतें बन चुकी हैं। १०० प्रतिशत 
ग्रामों की जन-संरूया जिनके लिए पंचायत 
बन चुकी हैं। ३०३ 
यांव का प्रतिशत, जिनके लिए पंचायतें बन 
चुकी हूँ । १०० प्रतिशत 
प्रति पंचायत ग्रौसत जन-संख्या । ९७६ 


दिल्ली में ग्राम-पंचयतों की स्थापना की जा चुकी है । ग्राम-सभाग्नों 
को वैधानिक मान्यता दी गई है ग्रोर ग्राम-सभा के मतदाता ही गुप्त 
निर्वाचन-प्रणाली द्वारा ग्राम-पंचायत के पंचों का निर्वाचन करते हैं । 
ग्राम-पंचायत में ५ से ११ तक सदस्य होते हैं, जिनमें स्त्रियों और परि- 
गणित जातियों का स्थान सुरक्षित है । लगभग ८ पंचायतों के समुह को 
मिलाकर एक केन्द्रीय पंचायत की स्थापना की जाती है, जिसका काम 
ग्राम-पंचायतों के कार्यं की देखभाल तथा न्योय-पंचायत के रूप में काम 
करना है । 

ग्राम-पंचायतों को कृषि-विकास, पशुपालन, सहकारी खेती, मछली 
पालन, कुटीर-उद्योग-धन्धों भ्रादि के प्रोत्साहन का कार्य सौंपा गया है। 
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-जमीनें, मछली, जंगल तथा बाजारों से प्राप्त ग्रामदनी ग्राम-पंचायतों 
-को दी जाती है । इसके अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न 
"कार्यों की सहायता भी प्राप्त होती है । 

ग्राम-सम्बन्धी बहुत-से विकास-कार्य नगर-निगम द्वारा भी पूरे किये 
जाते हैं । 

विकास-खण्ड-स्तर पर विकास-समितियों की स्थापना की गई है, 
"जिनके भ्रधिकारों ग्रौर कत्तंव्यों में उचित विस्तार किया जा रहा है। 
इनका नामकरण विकास-समिति के स्थान पर पंचायत-समिति कर दिया 
लाया है। यह ग्राशा की जाती है कि दिल्ली निगम इन पंचायत-समितियों 
. "को विकास-सम्बन्धी अपने ग्रधिकार सौंप देगा । 

पंजाब 

ग्रामीण जन-संख्या १३० ६८ (लाखोंमें) 
पंचायतों की संख्या १३,४३६ 
ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत, 
'जिनमें पंचायतें स्थापित हो चुकी है १०० प्रतिशत 
-ग्रामों की संख्या, जिनमें पंचायत स्थापित 


हो चुकी हैं २०८५५ 
गांव की संख्या का प्रतिशत, जिनमें 
` "पंचायत स्थापित की जा चुकी है । १०० प्रतिशत 


प्रति पंचायत की औसत जन-संख्या ६७५ 

सन्‌ १६५९ के पहले पंजाब में पंजाब ग्राम-पंचायत-अधिनियम 
"१९५२ और पेप्सू ग्राम अधिनियम के भ्रन्तगंत ग्राम-पंचायतें काम कर 
रहीं थीं। पंजाब ग्राम-पंचायत-संशोधन अधिनियम १६५६ के द्वारा 
भेप्सु पंचायत राज अधिनियम को रद्द करके सम्पूर्ण प्रदेश में प्रावश्यक 
साधनों के साथ समान स्तर पर पंचायतों की स्थापना की गई थी। नये 
भ्रधिनियम के द्वारा ग्राम-सभा को मान्यता प्रदान की गई है और ग्राम- 
'सभाएं ग्राय-व्ययक पर विचार करके श्रपनी स्वीकृति प्रदान कर सकती 
हैं तथा पंचायत द्वारा किये गए वाषिक व्योरे भी सुन सकती हैं। 
` _ पंजाब पंचायत समिति और जिला-परिषद्‌ भ्रधिनियम १९६० के 
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भ्रन्तगंत राज्य-भर में तृस्तरीय ढांचे के ऊपर श्राधारित पंचायती राजः 
स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार विकास-स्तर पर 
पंचायत-समितियाँ और जिला-स्तर पर जिला-परिपद्‌ स्थापित की गई हैं ।' 
पंचायत-समिति में कूल १६ प्रारम्भिक सदस्य होंगे, जो पंचों श्रौर 
सरपंचों द्वारा निर्वाचित होकर पंचायत-समिति में आयेंगे । यदि पंचायत-- 
समिति का क्षेत्र तहसील के बरावर हो तो उस दशा में इसमें केवल ८: 
सदस्य निर्वाचित होंगे। प्रारम्भिक सदस्यों द्वारा पंचायत-समिति में 
स्त्रियां और परिगणित जातियों में से क्रमशः दो और चार सदस्यों के 
सम्मिलित किये जाने की भी व्यवस्था है। विधान-सभा और विघान-- 
परिषदों के सदस्यों को पंचायत-समिति का सदस्य बनने का अधिकार है 
परन्तु मत देने ओर अध्यक्ष अथवा उप-श्रध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने 
का अधिकार नहीं है। परगनाधीश ओर विकास-प्रधिकारी पंचायत- 
समितियों के पदेन सदस्य हो सकते हैं । किन्तु उन्हें मत देने का अधिकारः 
प्राप्त नहीं हो सकता है। . 
जिला-परिषद्‌ में प्रत्येक पंचायत-समिति में से पांच सदस्य, यदि 
समिति काक्षेत्र तहसील के वराबर हो, या दो सदस्य यदि समिति का 
विकास खण्ड-क्षेत्र के बराबर हो, पंचायत-समिति के प्रारम्भिक सदस्यों 
द्वारा निर्वाचित होकर ग्राते हैं । इसके श्रतिरिक्त स्थानीय विधान-परिषदों 
गोर लोक-सभा के सदस्य तथा पंचायत-समितियों के अध्यक्ष भी सदस्यों. 
के रूप में ग्राते हैं, किन्तु इन्हें मत देने का श्रधिकार नहीं होता । इसके 
ग्रतिरिक्‍्त स्त्रियां और परिगणित जातियों में से इतने सदस्य जिला- 
परिषद्‌ में सम्मिलित किये जाते हैं, जिनको मिलाकर उनकी संख्या दो 
झौर पांच न हो जाय । शासन-सम्बन्धी कार्यो में भ्रनुभव रखनेवाले दो 
व्यक्तियों को भी परिषद्‌ का सदस्य बनाया जाता है । जिलाघीश, जिला- 
परिषद्‌ का मेम्बर होता है, किन्तु उसको मत देने का अधिकार नहीं 
होता । परिषद्‌ का चेयरमंन गर-सरकारी सदस्यों द्वारा निर्वाचित 
होता है । लोक-सभा-सदस्य श्रौर विघान-सभा-सदस्य जिला-परिषद्‌ के 
अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं । 
कार्य ओर कतंव्य-पंचायतें ग्राम-स्तर पर विकास-सम्बन्धी सारे. 
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कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। कुटीर-उद्योग, कृषि का विकास, सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, सफाई, कृषक मण्डल, महिला मंडल, ग्राम-रक्षा दल की स्थापना,. 
` कृषको के लिए बीज की व्यवस्था तथा मातृ और शिशु-कल्याण का 
प्रबन्ध भ्रादि पंचायतों के कत्तंव्य हैं । 

कृपि-विकास, सावंजनिक स्वास्थ्य, सफाई का प्रबन्ध, यातायात 
के साधनों का प्रवन्ध, सहकारिता तथा लघु उद्योग-घन्धों को प्रोत्साहन 
देना झादि कार्य पंचायत-समितियों को सौपे गये हँ । पंचायत-समिति' 
सरकार की ओर से विकास-सम्वन्धी कार्यों को पूरा करने की उत्तरदायी 
है। जिला-परिषद्‌ पंचायत-समितियों की योजनाश्नों में एकीकरण तथा' 
उनके आय-व्ययको को स्वीकृत करने का काम करती है। 

ग्राथिक साघन--पंचायतों को कर लगाने का अ्रधिकार प्राप्त है,. 
जैसे भवन-कर, व्यवसाय-कर आदि । इसके भ्रतिरिकत मालगुजारी तथा 
सम्पत्ति के हस्तांतरण-सम्बन्धी शुल्क में से कुछ प्रतिशत पंचायतों को 
मिलता है । इसके श्रतिरिकत आमदनी प्राप्त करनेवाले साधनों, यथा 
ट्यूब वेल निर्माण और फिर शुल्क लेकर सिंचाई के वास्ते पानी देना, किराये 
के लिए मकानों का निर्माण झ्रादि कार्य-पंचायतें कर सकती हैं और इनके 
लिए शासन की झर से सहायता प्राप्त होती है। पंचायत-समितियों को 
शासन से प्राप्त होनेवाले भ्रनुदान के अतिरिक्त भूमि पर लगाये गए 
स्थानीय कर, जो एक रुपये में २५ नये पैसे कें हिसाब से होता है, उससे 
प्राप्त रकम मिलती है । जिला-परिषद्‌ की श्राय में केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकार द्वारा मिलनेवाली सहायता और अनुदान को राशियां सम्मिलित: 
हँ । 

ग्रस्य विक्षेषताएं--पंचायत-समिति का कार्यकारी अधिकारी विकास- 
अधिकारी होता है । इसके प्रतिरिक्त समिति को अन्य दूसरे अधिकारियों. 
की सेवाएं भी प्राप्त होती हैं, जिनके विषय में सरकार समय-समय पर 
ग्राज्ञा दे । 

पंजाब में भ्रधिक संख्या में स्त्रियों और परिगणित जातियों के सदस्य 
चुने गये हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इनकी पंचायतों के प्रति कितनी 
दिलचस्पी है। शासन ने प्रशासनिक अ्रधिकारियों को ऐसे ग्रादेश प्रसारित 
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“किये हैं, जिनके अनुसार पंचों के साथ विनम्रता तथा आदर का व्यवहार 
किये जाने के आदेश है। पंचायतों के चुनाव में सर्वसम्मति लाने के उद्देश्य 
'से शासन ने यह निर्णय किया है कि जिन पंचायतों में चुनाव निविरोध 
ओर सर्वसम्मति से हो, उन पंचायतों के उस क्षेत्र का समस्त भूराजस्व 
“पंचायतों को दे दिया जाय । पंजाब पंचायत-राज-ग्रधिनियम में इस बात 
की व्यवस्था की गई है.कि संचालक पंचायत-राज की स्वीकृति से पंचायत 
'सावंजनिक भलाई-सम्वन्धी निर्माण-कार्यो के लिए श्रनि्राय रूप से श्रम 
ले सके । 
पश्चिमी बंगाल 


ग्रामीण जन-संख्या | २००. २१ (लाखोंमें) 
पंचायतो को संख्या ४५५६ 

ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत, जिनके 

लिए पंचायत स्थापित हो चुको हैं २८ प्रतिशत 

गांवों की संख्या, जिनमें पंचायतें बन चुकी 

है ११६५१ 

उन गांवों का प्रतिशत, जिनमें पंचायतें बन 

चुकी हैं ३० प्रतिशत 

प्रति पंचायत ग्रोसत जन-संख्या १२२९ 

ग्रांचल पंचायतों की संख्या ४६९ . 


पश्चिमी बंगाल में पंचायतें स्थापित नहीं की गई थीं, किन्तु श्रव 
उनकी स्थापना के लिए कार्यक्रम बनाया गया है । पंचायतों का चुनाव 
'मतदाताग्रों द्वारा गुप्त मतदान-प्रणाली के द्वारा कराया जाता है । ग्राम- 
सभा को मी मान्यता दी गई है । पंचायतो का कार्यकाल चार साल का 
'होता है । पंचायतों के ऊपर कई पंचायतों को मिलाकर भ्रांचल पंचायतों 
“की स्थापना की जाती है। किन्तु इसका क्षेत्र विकास-खण्ड के बराबर नहीं 
होता । आंचल-पंचायतें कर-वसूली के लिए आवदयक कर्मचारियों की 
नियुक्ति करती हैं। ग्राम-सभा, ग्राम-पंचायतः के वाधिक कार्यक्रम भ्रौर 
आय-व्ययक के ऊपर विचार करती हैं । ग्राम-पंचायतें सफाई, सावंजनिक 
आगाँ का निर्माण औ्रौर उनकी मुरम्मत, पीने के पानी का प्रबन्ध, 





विभिन्न राज्यों में पंचायतें १५७ 


प्रारम्भिक शिक्षा आदि के लिए उत्तरदायी हैं ग्रांचल-पंचायतें करों को 
लगाकर उनकी वसूली का प्रबन्ध करती हैं भ्रोर न्याय-पंचायत का भी 
काम ग्रांचल-पंचायत ही करती है। दफादारोंग्रोर चौकोदारो की नियुक्ति 
का ग्रधिकार भी इन पंचायतों को है । 

ग्राम-पंचायतों को कर लगाने का भ्रधिकार नहीं है । ग्रांचल पंचायतों 
तथा शासन से मिलनेवाली सहायता ही मुख्य रूप से ग्राम-पंचायतों कौ 
गाय का साधन है । 

ग्रांचल-पंचायतों को मकान, मेला, गाड़ी ग्रादि कर लगाने का ग्रधि- 
कार है । इसके अतिरिक्त सफाई तथा पीने के पानी के प्रबन्ध, आदि के 
लिए प्राप्त होनेवाले भ्रनुदान भी ग्रांचल-पंचायतों की श्राय का साधन 
है । सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए सहायता प्राप्त होती रहती है । 


बिहार 
ग्रामीण जन-संख्या ३६१.५८ (लाखों में), 
पंचायतों को संख्या १०६१७ 
ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत, जिनमें 
पंचायतें बन चुकी हैं ९५ प्रतिशत 
गांव की संख्या, जहां पंचायतें स्थापित 
हो चुकी हैं ६७३५८ 
गांव का प्रतिशत, जिनमें पंचायत स्था- 
पित हो चुकी हैं ९९ प्रतिशत 
प्रति पंचायत ग्रौसत जन-संख्या ३२४० 


अन्य प्रदेशों की भांति बिहार में ग्राम-संभा या गांव-सभा के समान 
ग्राम-पंचायतों की स्थापना बिहार पंचायत अधिनियम १8४७, जो १९५९ 
में संशोधित हो चुका है, के अन्तर्गत की गई है । ग्राम-पंचायत की कार्य- 
कारिणी-समिति को दूसरे प्रदेशों को तरह ग्राम-पंचायत के नाम से कहा 
जा सकता है। ग्रमी तक विहार में विकास-खण्ड या जिला-स्तर पर 
पंचायती राज की स्थापना नहीं हुई है। किन्तु विधान-सभा के सम्मुख 
बिहार पंचायत समिति तथा जिला-परिषद्‌ अधिनियम विधेयक प्रस्तुत 
हो चुका है और इसके पास हो जाने पर शीघ्र ही बिहार में पंचायत- 


१५८ ` पंचायत-राज । 
समितियां ग्रोर जिला-परिषदों की स्थापना कर दी जायगी । वत मान खण्ड- 
“विकास-समिति और जिला-विकास-समितियो के कार्य ग्रौर श्रधिकार 
“इन पंचायत-समितियों और जिला-परिषदों को सौंप दिये जायंगे । 
वर्तमान समय में ग्राम-पंचायतों को अपनी कार्यकारिणी का आय- 
“व्ययक पास करने का अधिकार है । ग्राम-पंचायत के मुखिया को भी 
' चुनने का अधिकार है । 
ग्राम-पंचायतों को परामश देने के लिए विहार में क्षेत्रीय पंचायत 
परामशंदात्‌ समितियां स्थापित हैं। इन समितियों में लोक-सभा तथा 
- विधान-सभा के सदस्य, नगरपालिकाश्रों के श्रध्यक्ष तथा जिला बोर्डो के 
मेम्बर सदस्य होते हैं । खण्ड-विकास-ग्रधिकारी इस समिति का सेक्रेटरी 
होता है। इस प्रकार कोई संस्था जिला के स्तर पर नहीं है, किन्तु राज्य- 
“स्तर पर एक स्टेट पंचायत बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसके २६ सदस्य 
होते हैं। इनमें से २० सदस्य विधान-परिषद्‌ के सदस्यों में से निर्वाचित 
“होते है, ४ सदस्य पंचायतों द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा दो सरकार द्वारा 
मनोनीत किये जाते हैं । इस बोर्ड का काम पंचायतों के कामों पर पुन: 
विचार तथा सरकार को पंचायत-सम्बन्धी मामलों में उचित परामर्श 
' दैना है । संचालक पंचायत-राज इस वोडं का सेक्रेटरी होता है । 
ग्राम-पंचायत को कृषि-विकास, ग्रामीण सड़कों की मुरम्मत, पीने के 
“पानी की व्यवस्था, चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता श्रौर सफाई तथा गांव के 
“विकास का उत्तरदायित्व दिया गया है। 
बिहार राज्य में ग्राम-पंचायतों को उचित रूप से ग्रपने कार्यों को 
` निभाने के लिए प्रत्येक पंचायत-क्षेत्र में ग्राम-रक्षा दलों की स्थापना की 
गई, जो पंचायत-क्षेत्र में रक्षा-व्यवस्था, पंचायत-संपत्ति की सुरक्षा तथा 
पंचायतों द्वारा निकाले गए भ्रादेशों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी 
“होते हैं। इस दल को कुछ पुलिस के अधिकार भी दिये गए हें । 
मद्रास 
ग्रामीण जन-संख्या २२६.६० (लाखो में) 
पंचायतों की संख्या १२०३७ 
ग्रामीण जन-संख्या का अनुपात जहां 
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'पंचायतें बन चुकी हूँ ९८ प्रतिशत 
-ग्रामों की संख्या, जहां पंचायतें बन 

"चुकी हैं १७५१३ 
ग्रामो की संख्या का भ्रनुपात,जिनमें 

'पंचायतें बन चुकी हैं ९९ प्रतिशत 
'प्रति पंचायत श्रोसत जन-संख्या १७९९ 
“पंचायत यूनियन कॉसिल को संख्या ७५ 
'जिला-विकास-सलाहकार- 

समिति की संख्या २६ 


मद्रास पंचायत अधिनियम १९५८ सन्‌ १९६० में लागू हुआ । इसके 
अधीन ग्राम पंचायत, टाऊन पंचायत ग्रौर यूनियन कॉसिल की स्थापना 
-की गई। इसके पूर्व मद्रास में पंचायत-राज भ्रधिनियम १६५० के अन्तर्गत 
केवल ग्राम-पंचायतों की स्थापना का ही विधान था । जिला के स्तर पर 
"जिला-विकास-सलाहकार समिति की स्थापना मद्रास जिला-समिति ग्रधि- 
नियम १६५८ के अनुसार की गई । 

प्रत्येक पंचायत में कम-से-कम ५०० की ग्राबादी होनी चाहिए । 
“इसी प्रकार टाऊन-पंचायत की जन-संख्या कम-से-कम ५००० ग्रोर उसकी 
वाषिक आय १००० रुपये होनी चाहिए । ग्रभी तक मद्रास पंचायत 
अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम-सभाग्नों को वैधानिक स्वरूप नहीं दिया गया 


, उदे 

पंचायतों का चुनाव गुप्त मतदान-प्रणाली के अनुसार होता हे । 
स्त्रियों तथा परिगणित भ्रोर आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित 
“रखे जाते हैं । ग्राम-पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव-प्रणाली 

“के अनुसार होता है । 
पंचायत यूनियन काँसिल मैं प्रत्येक पंचायत से चुने हुए एक-एक 
“सदस्य तथा स्थानीय विधायक तथा तीन स्त्रियों तथा तीन परिगणित 
जाति के सदस्य चुने जाते हैं। विधायकों को मत देने का अधिकार प्राप्त 
नहीं होता । जिला-विकास-सलाहकार-प्तमिति के सदस्य स्थानीय लोक- 
“सभा झोर विधान-सभा के सदस्य आर पंचायत यूनियन के सदस्य तथा केन्द्रीय 
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सहकारी बैंकों के अध्यक्ष होते है । इसके अतिरिवत विभिन्न विभागों के 
ग्रधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं, किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं 


होता। सलाहकार-समिति का चेयरमेन जिलाधीश होता है। 

कर्तव्य तथा कार्य--ग्रामों के विकास और भलाई के कार्ये का उत्तर- 
दायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। ग्रामीण सड़कों तथा नालियों का 
निर्माण और उनकी मुरम्मत, कुग्रों का निर्माण, सफाई का प्रबन्ध, तालावों 
झौर बावड़ियों का निर्माण और मुरम्मत, पीने के पानी का प्रवन्ध तथा 
जनहित-सम्बन्धी दूसरे कार्य पंचायतों को सौंपे गए हैँ । सरकार ने पंचायतों 
को सावंजनिक भूमि हस्तांतरित कर दी है। इसी प्रकार गांव में ऐसे जंगल, 
जो सुरक्षित नहीं हैं, पंचायतों के अ्रधिकार में दे दिये गए हैं । 


पंचायत यूनियन कॉसिल को सड़कों के निर्माण और मुरम्मत,. 
. झौषधालयो की स्थापना भ्रोर देखरेख, मातृ और शिशु-कल्याण-केन्द्रो की' 
« _* स्थापना, प्रारम्भिक पाठशालाग्रो, कृषि-विकास, कुटी र-उद्योग-घन्धों तथा 
पशु-चिकित्सा-सम्बन्धी काये सौंपे गये हैं। सिचाई-सम्बन्धी लघु योजनाओं: 


का निर्माण और उचित नियन्त्रण भी पंचायत यूनियन कोंसिल का उत्तर- 
दायित्व है। सामुदायिक कार्यों को क्रियान्वित करने का कायं भी इसी 
कौंसिल की जिम्मेदारी हे । 


जिला-विकास-कौंसिल, प्रान्तीय शासन को ग्राम-पंचायतों के कार्य 
और कत्तव्य तथा पंचायत यूनियन कॉसिल और नगरपालिका से सम्बन्ध 
रखनेवाले विकास तथा ग्राथिक मामलों पर परामश देती हें । इसी प्रकार 


` कृषि, उद्योग, श्रम-सहकारिता, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्थानीय शासन- 
प्रबन्ध से सम्बन्धित विषयों पर सरकार को उचित परामर्श और सुझाव 


प्रस्तुत करती है। हाट, वाजारों और सड़कों का वर्गीकरण का काम भी 


करती हैं । 
झाथिक साधन--राज्य सरकार पंचायत यूनियन कॉंसिल मालगुजारी 


में से एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से वाषिक अनुदान देती है। इसके 


श्रतिरिक्त स्थानीय शिक्षा, सहायता तथा लोकल रेट पर उसकी वसूली 


पर अनुपातिक सहायता शासन द्वारा इन पंचायतों को मिलती है। ग्राम- 
पंचायतों को भवन, भूमि तथा पेशा-कर लगाने के अधिकार हैं । इसके: 
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विभिन्न राज्यों में पंचायतें १६१ 


श्रतिरिक्त ग्राम-पंचायतो को उनके द्वारा लगाये गए गृह-कर के ऊपर एक 
रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से श्रनुपातिक सहायता देने की भी व्यवस्था 
(र्य 

अन्य विशेषताएं--मद्रास सरकार ने पंचायतों के लिए मद्रास ग्रामी ण- 
विकास-सेवा की स्थापना स्थायी रूप से की है। पंचायत यूनियन के लिए 
क्षेत्रीय विकास-अधिकारी कमिश्नर के रूप में काम करता है। 


मध्यप्रदेश । 
ग्रामीण जन-संख्या २२९.३९ (लाखों में) 
पंचायतों को संख्या १३४९५ 
ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत, जिनमें 
पंचायत स्थापित हो चुकी हैं ६९ प्रतिशत 
ग्रामों की संख्या, जिनमें पंचायतें 
बन चुकी हैं ६५६८६ 
ग्रामों की जन-संख्या का प्रतिशत, जहां 
पंचायतें स्थापित हो चुकी हैं ६४ प्रतिशत 
प्रति पंचायत झ्ौसत जन-संख्या ११६३ 


वर्तेमान मध्य प्रदेश में पांच प्रकार के पंचायत-राज-ग्रधिनियमों के 

भ्रन्तगंत पंचायते काम कर रही हैं । पांच विभिन्न क्षेत्र, जिनको मिलाकर 

वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थापना की गई है, इस प्रकार है-- 

१. भूपाल क्षेत्र--इसमें भूपाल स्टेट पंचायत भ्रधिनियम १९५२ के ग्रन्तर्गत 
पंचायतें काम कर रही हैं । 

२. महाकोशल क्षेत्र--इसके अन्तगंत सी० पी० ग्रौर बरार पंचायत भ्रधि : 
नियम १६४६ के ग्रन्तगंत पंचायत काम कर रही हैं। 

३. मध्यभारत क्षेत्र--इस क्षेत्र में मध्यभारत पंचायत भ्रधिनियम १६५३ 
के भ्रधीन पंचायतें काम कर रही हैं। 

४. विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र--इस क्षेत्र के भ्रन्तगेत विन्ध्य प्रदेश ग्राम-पंचायत 
ग्रधिनियम के अन्तर्गत पंचायत काम कर रही हैं। 

५. सरोज उप-क्षेत्र--इस क्षेत्र के न्तर्गत राजस्थान अधिनियम १६५३ 

' के भ्रन्तगंत पंचायतें स्थापित की गई हैं। 
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मध्य प्रदेश की कुछ भूतपूर्व रियासतों तथा इन्दौर में १६२० से 
पंचायत काम कर रही हैं । 
भूतपूर्व मध्य भारत-क्षेत्र की पंचायतों के एकीकरण का“विधान रखा 


. गया है । इसके अनुसार ग्राम-पंचायत, केन्द्र-पंचायत भर मण्डल-पंचायतों 


की स्थापना को गई है । 
ग्राम-पंचायत की जन-संख्या लगभग १००० होती है ओर इसका 
क्षेत्र पटवार हलका के क्षेत्र के बराबर होता है । राष्ट्रीय प्रसार सेवा-क्षेत्र 
के लिए एक केन्द्र-पंचायत की स्थापना होती है। श्रोर सम्पूणं जिला में 
मण्डल-पंचायत की स्थापना की गई है। 
मध्य प्रदेश पंचायत बिल १६६०,जिसके अन्तर्गत उपरोक्त पांच प्रकार 
के भ्रधिनियमों के एकीकरण के द्वारा, राज्य-भर में एक प्रकार का अधि- 
नियम लागू करना है, मध्यप्रदेश की विधान-सभा से पास हो चुका है । 
इसके भ्रनुसार ग्राम, विकास-खण्ड श्र जिला के स्तर पर ग्राम-पंचायत, 
जनपद और जिला-पंचायत की स्थापना की जायगी । इन पंचायतों के 
स्थापित हो जाने पर मध्य प्रदेश में तृस्तरीय ढांचे पर ग्राधारित पंचायती- 
राज स्थापित हो जायगा । इन पंचायतों के श्रधिकार भ्रौर कत्तव्य वे ही 
हैं, जो दूसरे राज्यों में इन संस्थाम्नों को दिये गए हैं । 


मंसूर 

ग्रामीण जन-संख्या १४९.४५ (लाखों में) 
पंचायतों की संख्या ७४४४ 

ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत, जिनके लिए 

पंचायते स्थापित ही चुकी हैं १०० प्रतिशत 


गांव की संख्या, जहां पंचायतें बन चुकी हैँ २५८८० 
गांव कौ संख्या का प्रतिशत, जिनमें 


पंचायते काम कर रही है १०० प्रतिशत 
प्रति पंचायत ग्रौसत जन-संख्या २००२ 
ताल्लुका बोर्डो की संख्या १८९ 
जिला-विकास-समिति की संख्या १६ 


संगठन-मैसुर ग्राम-पंचायत-प्रधिनियम और लोकल बोर्ड म्रधि- 





विभिन्न राज्यों मे पंचायतें १६३ 


नियम १९५९ के अनुसार तिखण्डे ढांचे के ऊपर आधारित पंचायत-राज 
की स्थापना की व्यवस्था की गई है । इसके अनुसार ग्रामीण-स्तर पर 
ग्राम-पंचायत, ताल्लुका-स्तर पर ताल्लुका बोर्ड और जिला के स्तर पर 
विकास-सलाहकार-समिति की स्थापना की गई है । इसके पहले केवल 
ग्राम-पंचायतें थीं, लेकिन विभिन्न क्षेत्र में पांच प्रकार के पंचायत-राज 
अधिनियम लागू थे । वे इस प्रकार थे -- 
१. पुराने मैसुर-क्षेत्र के लिए ग्राम-पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट 
१९५२ 
२. मद्रास कर्नाटक क्षेत्र के लिए ग्राम-पंचायत एक्ट १९५० 
३. बम्बई कर्नाटक क्षेत्र के लिए हैदराबाद ग्राम-पंचायत भ्रधिनियम 
१९५६ और 
४. कुर्ग क्षेत्र के लिए कुर्ग पंचायत-राज-प्रधिनियम १९५६ 
किन्तु नये ग्रधिनियम के द्वारा उपरोक्त पांचों प्रधिनियमों का एकी 
करण करके राज्य-भरमें समान स्तर पर तिखण्डे ढांचे के भ्रनरूप पंचायतों 
की स्थापना की गई है । 
ग्राम-पंचायत और ताल्लुका-बोड के चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति के अनसार 
कराये जाते हैं । जिला-विकास-सलाहकार-समिति का चुनाव ताल्लका- 
बोडे के द्वारा और प्रत्यक्ष ढंग से कराया जाता है । बोर्ड झौर कौंसिल 
दोनों में स्त्रियों, परिगणित जातियों ग्रोर हरिजनों के स्थान सुरक्षित 
किये जाने को व्यवस्था है । स्थानीय विधान-सभाश्रों के सदस्य ताल्लका- 
बोर्ड ओर जिला-सलाहकार-समिति के सदस्य होते हैं। उन्हें मत देने का 
अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी ग्राम-सभा-क्षेत्र के भीतर सभी रहनेवाले 
वयस्क मत देने के श्रधिकारी होते हैं । ग्राम-सभाभ्नों को वैधानिक 
मान्यता प्राप्त है । ग्राम-सभा के सदस्य पंचायत के आय-व्ययक और 
खर्च के ऊपर विचार करते हैं। ग्राम-पंचायत भ्रौर ताल्लुका बोर्ड का 
चुनाव गुप्त चुनाव-प्रणाली के अनुसार कराया जाता है । 
ताल्लुका बोर्ड और जिला कौंसिल विभिन्न विषयों के लिए समितियां 
बना सकती हैं । जिला-विकास-सलाहकार-समिति का भ्रध्यक्ष जिलाघीश 
होता है । विकास-प्रधिकारी ताल्लुका-बोडं का मुख्य कार्यकारी भ्रधिकारी 
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होता है । जिन क्षेत्रों में विकास-खण्ड स्थापित नहीं हुए हैं, वहां ताल्लुका 
बोर्ड का कार्यकारी ग्रधिकारी तहसीलदार होता है । राज्य सरकार को 
अधिकार है कि वह जिला कौंसिल में ग्रन्य सरकारी अधिकारी को नामां- 
कित करके भेजे । 
कार्य तथा: कर्तव्य--ग्राम-पंचायतों के मुख्य रूप से निम्नलिखित 
कत्तव्य हैं--- 
ग्रामीण जनपथों का निर्माण और उनकी मुरम्मत, नालियों, कुरो, 
तालाबों का निर्माण तथा सुधार तथा उनकी मुरम्मत, सफाई का 
प्रबन्ध, पशु-सुघार, कुटीर-उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देना, सहका- 
रिता ्रान्दोलन को प्रोत्साहन तथा कृषि-सुधार ओर अन्य विकास- 
सम्बन्धी कार्यों को पुरा करना, जिनका सम्बन्ध ग्रामीण स्तर पर 
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ताल्लुका-बोर्डो को सड़कों के निर्माण झर रक्षा का उत्तरदायित्व, 
सिचाई की लघु योजनाझों का निर्माण, कृषि-सुघार, सहकारिता को 
प्रोत्साहन तथा ऐसे अन्य विकास-कार्य, जिनका सम्बन्ध ताल्लुका से हो, 
इनको सौंपे गए हैं । ताल्लुका बोर्ड पंचायत के कार्यों का निरीक्षण भी 
करता है । जिला-विकास-कौंसिल ताल्लुका बोर्डो के बजट की स्वीकृति 
भी प्रदान करती है तथा उनके कार्यो का निरीक्षण ग्रौर विभिन्न 
ताल्लुका-वोर्डो में पारस्परिक संयोग पैदा करती हैं। ताल्लुका-बोडौं 
का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह प्रारम्भिक तथा उच्च माध्यमिक 
शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओं की स्थापना और उनके संचालन के व्यय में 

उचित हिस्सा प्रदान करें । 
आथिक साधन--हर पंचायत में एक निधि होती है, जिसे ग्राम- 
पंचायत फण्ड के नाम से पुका रते हैं। इसमें शासन से प्राप्त अनुदान, पंचायत 
द्वारा लगाये गए करों की राशि, ताल्लुका बोर्डो द्वारा दिये गए भाग की 
घन-राशि तथा पंचायत द्वारा स्वयं प्राप्त की गई घन-राशि सम्मिलित होती 
है । पंचायत को भ्रधिकार है कि वह पेशा, व्यापार, ग्रोर मकान पर कर 
लगाये । इसी प्रकार गलियों, बाजारों, झौर त्योहारों के ऊपर भी पंचायत 
पनी स्वेच्छा से कर लगा सकती हैं। भूराजस्व का ३० प्रतिशत इन 
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पंचायतों को वेधनिक रूप से दिया जाता है। 

ताल्लुका-बोर्डो की ग्राय उनके द्वारा लगाये गए उपकर शुल्क तथा 
करों से प्राप्त ग्रामदनी और शासन द्वारा दिये गए अनुदान की आमदनी 
है । ताल्लुका-बोर्डो को यह भी ग्रधिकार है कि वह पशुम्रों के विक्रय पर 
तथा अचल सम्पत्ति पर कर लगाये । इसके अतिरिक्त शासन लोकल रेट, 
जो १२ नये पैसे प्रति रुपया के हिसाब से मालगुजारी पर लगाया जाता है, 
से प्राप्त आय इन बोर्डो को देता है । मालगुजारी का २० प्रतिशत भी 
इन ताल्लुका-बोर्डा को दिया जाता है । १ 


राजस्थान 
ग्रामीण जन-संख्या १,३०,२४० 
पंचायतों की संख्या ७,३६४ 
ग्रामीण जनता का अनुपात, जो पंचायत- - 
क्षेत्र मे सम्मिलित हो चुका है .. +. . ९१०० प्रतिशत 
ग्रामों की संख्या, जो पंचायत-क्षेत्र में ग्रा 
चुके हैं ३४, ४४१ 
पंचायत-क्षेत्र में श्रानेवाले कुल ग्रामों की 
संख्या का प्रतिशत ( १०० प्रतिशत 
पंचायत को औसत जन-संख्या | १, ७७२ 
पंचायत-समितियों को संख्या | २३२ 
जिला-परिषदों की संख्या | . २६ 


राजस्थान राज्य ने सबँप्रथम लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण की पद्धति के 
अनुसार पंचायती राज को क्रियान्वित किया । इसके अनुसार राज्य-भर 
में २ अक्तुबर, १९५९ को पंचायती राज की नींव डाली गई । राजस्थान 
पंचायत समिति ग्रोर जिला-परिषद्‌ अधिनियम १९५९ के ग्रन्तगत राज्य- 
भर मे तृस्तरीय ढांचे की स्थापना की व्यवस्था की गई, अर्थात्‌ ग्राम-स्तर 
पर ग्राम-पंचायत, विकास-खण्ड-स्तर पर पचायत-समिति तथा जिले के 
स्तर पर जिला-परिषद्‌ नामक संस्थाएं बर्नी । ग्राम-पंचायतों का चुनाव 
प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के अनुसार होता है। पंचायत-समिति और 
जिला-परिषद्‌ के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है । प्रत्येक ग्राप- 
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पंचायत के सरपंच अपने क्षेत्र की समिति के पदेन सदस्य होते हें । उसी 
प्रकार समितियों के प्रधान जिला-परिषदो के पदेन सदस्य होते हैँ । विधान- 
सभाओं के सदस्य समितियों के सदस्य होते हैं । परन्तु उन्हें मत देने का 
अधिकार नहीं होता । जिला-परिषद्‌ में स्थानीय विधान-सभाई, संसद- 
सदस्य पूर्ण सदस्य होते हैं। पंचायत-समिति में दो महिलाग्रों, एक परि- 
गणित जाति तथा एक आदिम जाति के सदस्य को सम्मिलित किये जाने 
का भी विधान है । यदि इस प्रकार के सदस्य निर्वाचित न हुए हों तो 
शासन-प्रबन्ध में दक्षता-प्राप्त दो व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों से एक - 
एक सदस्य लेने की व्यवस्था है । इसी प्रकार जिला-परिषद्‌ में भी महि- 
लाझों, परिगणित तथा आदिम जातियों, सहकारी समितियों तथा शासन- 
प्रबन्ध से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियों के भी सम्मिलित किये जाने का 
विधान है। जिला के सहकारी बैँक का भ्रध्यक्ष जिला-परिषद्‌ का पदेन 
सदस्य होता है । ग्राम-पंचायतों के चुनाव गुप्त प्रणाली के अनुसार कराये 
जाते हैं । 
ग्राम-पंचायत अपने प्रतिदिन के कार्य-संचालन के लिए एक सेक्रेटरी 
की नियुक्ति करती. है । पंचायत-समिति का कार्यवाह अधिकारी विकास- 
खण्ड-प्रधिकारी होता है। जिला-परिषद्‌ के लिए भी सेक्रेटरी नियुक्त किये 
जाते हैं। जिले का विकास-भ्रधिकारी परिषद्‌ का पदेन सदस्य होता है । 
विकास-विभाग के जिला-स्तर के अधिकारी परिषद्‌ की बेठकों में भाग ले 
सकते हैं, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। समिति और 
परिषद्‌ का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए उप-समितियों की व्यवस्था 
की जाती है । 
कायं तथा कत्तंव्य--ग्राम-पंचायत कृषि-उत्पादन, पशु-सुधार, जन- 
स्वास्थ्य, तथा सफाई का प्रबन्ध, मातृ तथा शिशु-कल्याण ग्रामीण मार्गो का 
निर्माण तथा संरक्षण, बाजार,गोदाम,पुलों,नालियों का प्रवन्ध, शिक्षा-प्रसार 
तथा गांव में चौकी और पहरे का प्रबन्ध ग्रा दि कत्तव्य सापे गये हैं। इसके 
ग्रतिरिक्त सहकारी समितियों की स्थापना, श्रमदान, भूमि-सुधार-कार्यों 


में सहायता ग्रादि का कार्य भी पंचायतों का उत्तरदायित्व ठहराया | 4 
गया है । 
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पंचायत-समिति सभी प्रकार के कार्यों के पूरा कराने, कृषि-सहका रिता, 
लघु उद्योग-घन्धे तथा प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार के उत्तरदायित्व को 
सम्भालती है। जिला-परिषद्‌ पंचायत-समितियों के कार्यों की देखभाल कर 
सकती है भौर उनके बजट के निरीक्षण का अधिकार भी इन परिषदों को 
सौंपा गया है। इसी प्रकार विभिन्न समितियों के निर्माण-सम्बन्धी कार्यों 
में एकता स्थापित करने में और पंचायत तथा पंचायत-समितियो में विभिन्न 
विषयों पर शासन को परामश देने का काम भी इन जिला-परिषदों को 
सौंपा गया है। विभिन्न विकास-कार्यो को पुरा करने का काम ग्राम-स्तर 
पर होता है । 

भ्राथिक साधन--पंचायतों को परिवहन टैक्स, हाऊस टॅक्स गौर 
फीस आदि के लगाने के अधिकार दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त गासन से 
उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए अनुदान भी मिलता है । न्याय-पंचायतों द्वारा 
प्राप्त जुर्माने की रकम के बराबर उन्हें सरकार से अनुदान मिलता है । 
इसके अतिरिक्त ग्राम-पंचायतों को सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों पर. 
एक विशेष प्रकार का कर लगाने का भ्रधिकार प्राप्त है । पंचा यत-समि- 
तियो को वाषिक अनुदान, मालगुजारी का कुछ प्रतिशत तथा राज्य सर- 
कार द्वारा लगाये गए करो तथा फीस में से कुछ हिस्सा प्राप्त होता है । 
जो कार्य राज्य सरकार द्वारा पंचायत-समितियों को सोंपे जाते हैं, इनसे 
सम्बन्धित शासकीय सहायता भी इन समितियों को सौंप दी जाती है । 
जिला-परिषद्‌ को राज्य सरकार से सहायता श्रौर पंचायत-समितियों से 
कुछ घन मिलता है । जिन समितियों का कार्य भ्रच्छा समझा जाता नै 
उन्हें भूराजस्व की वसूली का दायित्व भी सौंपा जाता है । इस प्रकार 
पंचायत-समितियों को भूराजस्व का कुछ प्रतिशत मिलता है, जिससे उनकी 
भाय में वृद्धि होती है। ग्राम-पंचायत और ग्राम-समितियों के बजट क्रमशः 
पंचायत-समितियों भ्रौर जिला-परिषद्‌ द्वारा निर्धारित ग्रवधि के भीतर 
पास किये जाते हैं । 

प्रशिक्षण-- राजस्थान राज्य में लागू किये गए पंचायती राज के पदा- 
धिकारी को अपने कत्तंव्यो का उचित रूप से निभाने के लिए विशेष प्रकार 
के शिक्षण-शिविरों का प्रायोजन किया जाता है, जिनका संचालन विभाग 
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ग्रोर शासकीय संस्थाएं करती हैं और पंचायत-समिति तथा जिला-परि- 
षद्‌ के सदस्यों को विकास, कृषि, पडु-पालन, सहकारिता ग्रादि विषयों 
पर उचित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता हे। 
हिमाचल प्रदेश 

हिमाचल प्रदेश का निर्माण १९४४८ में हुआ । पंजाब पंचायत-राज 
अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रदेश में पंचायतें स्थापित की गई थीं, जिनके 
बहुत सीमित अधिकार थे। १९५३ में हिमाचल प्रदेश पंचायत-राज अ्रधि- 
नियम के न्तर्गत निर्वाचित पंचायतों की स्थापना की गई | हिमाचल 
प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद्‌ (टेरीटोरियल काऊंसिल) काम कर रही है। 
बलाक-स्तर पर इन क्षेत्रों में खण्ड-विकास-समितियों को विकास-सम्वन्धी 
कार्यो में उचित संयोग तथा परामर्श देने का अधिकार दिया गया है। 


हिमाचल प्रदेश में तहसील-स्तर पर तहसील-पचायतें भी काम कर रही 


हैं । केंद्रशासित क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना तथा उचित संशोधनों के 
साथ खण्ड श्रौर जिला के स्तर पर भी पंचायतों के संगठन का उद्देश्य 
बहां की स्थानीय परिस्थितियों तथा क्षेत्रीय परिषदों को ध्यान में रखते 
हुए स्वीकृत कर लिया गया है । 


ग्रामीण जन-संख्या १४०० (लाख में) 
ग्राम-पंचायतों की संख्या ५१८ 

गांव की जन-संख्या, जिनमें पंचायत बन 

चुकी हैं ११,३५३ 

गांव का प्रतिशत, जिनके लिए पंचायतें 

वन चुकी हैं १०० प्रतिशत 
ग्रामीण जन-संख्या का प्रतिशत, जिनके 

लिए पंचायतें स्थापित की जा चुको हैं १०० प्रतिशत 

प्रति पचायत ग्रौसत जन-संख्या २,१२४ 


हिमाचल प्रदेश पंचायत-राज अधिनियम १९५२ के अन्तर्गत प्रत्येक 
पटवार क्षेत्र के लिए ग्राम-पंचायतो की स्थापना की गई है 1 प्रत्येक ग्राम- 
पंचायत में मतदाताश्रों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली पर आधारित ७ से 
१५ सदस्यों का निर्वाचन हाथ उठाकर कराया जाता है । ग्राम-पंचायत के 


| 
। 
। 
॥ 





विभिन्न राज्यों में पंचायतें १६६ 


कार्यकाल की अवधि ३ साल होती है। स्त्रियों और परिगणित जातियों के 
"लिए स्थान सुरक्षित किये गए हैं। ग्राम-सभा को ग्राम-पंचायत द्वारा 
'बनाये गए बजट को पास करने और उसके कार्यों पर विचार करने तथा 
उसे स्वीकृत करने का पूरा अधिकार प्राप्त है । ॒ 
इस समय प्रदेश में ५१८ पंचायतें काम कर रही हैं। यह निर्णय 
“किया गया है कि वर्तमान पंचायतों के क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाय | 
इसके परिणाम-स्वरूप पंचायतों की संख्या लगभग ६०० हो जायगी । 
हिमाचल प्रदेश पंचायत-राज अधिनियम के भ्रन्तगंत पंचायतों को 
“व्यापक अधिकार दिये गए हैं। सार्वजनिक मार्गों, कृश्नो, पुलों का निर्माण 
श्रौर उनका संरक्षण, प्राइमरी स्कूलों की मुरम्मत, मातृ तथा शिणु- 
-कल्याण, कृषि-विकास, सहकारिता तथा कुटीर उद्योग-घन्धों का प्रोत्सा- 
:हन, पंचायती वनों की स्थापना-सम्वन्धी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व पंचायतों 
को सौंपा गया है । देहाती क्षेत्रों में नोतोड़ के लिए भ्रावरयक सुझाव तथा 
ईमारती व ग्न्य प्रकार की लकड़ियों के जनता में वितरण का भी अश्रि- 
“कार पंचायतों को दिया गया है । 
हसील-स्तर पर तहसील-पंचायतों की स्थापना को गई है, जिसके 

:९० से ४० तक सदस्य होते हैं । प्रत्येक पंचायत, म्यूनिसिपल कमेटी, 
ःनोटीफाईड एरिया कमेटी से एक-एक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर तहसील- 
'पंचायत में श्राते हैं। इसके अतिरिक्‍त निर्वाचित सदस्यों को संख्या का 
“चौथाई तक शासन द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। पंचायत-सम्मेलनों का 
प्रबन्ध, प्रौढ़ शिक्षा तथा पुस्तकालयों की स्थापना और पंचायत-पदाधि- 
-कारियों के प्रशिक्षण का कार्यं भी इन तहसील-पंचायतों को सौंपा गया 
ःहै । सवाई (लोकल रेट) का वितरण इन्हीं पंचायतों द्वारा किया 
"जाता है । 

१६५६ में क्षेत्रीय परिषद्‌ की स्थापना के पूवं जिला-पंचायतें 
“काम कर रही थीं। किन्तु इन्हें समाप्त करके इनके कार्यों और उत्तर- 
:दायित्वों को टेरीटोरियल काऊंसिल को सौंप दिया गया है। क्षेत्रीय 
“परिषद्‌ का काम पंचायतों के कार्य का निरीक्षण तथा उन्हें भ्रावइयक 
ऽग्राथिक सहायता प्रदान करना तथा प्राइमरी स्कूलों पर नियन्त्रण प्रौर 
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सावंजनिक सड़कों, पुलों, भौर भवनों का निर्माण करना है । इसके भ्रति- 
रिक्त स्वास्थ्य, पशु-पालन-सम्बन्धी कायं भी इसको सौंपे गय हैं। 

सन्‌ १९५३ में ही हिमाचल प्रदेश पंचायत-राज श्रधिनियम के 
भ्रधीन तृस्तरीय पंचायत-राज की स्थापना हुई थी, जो क्षेत्रीय परिषद्‌ 
अधिनियम बनने से टूट गई। भ्रब पुनः तृस्तरीय ढांचे के भ्रनुसार पंचायत- 
राज स्थापित करने की योजना बनाई गई है। 





; ६: 
सामुदायिक विकास और पंचायतें 


महात्मा गांधी का राभ-राज्य से मतलब था भूतकाल का वह सुन- 
हरी समय जब देश धन-धान्य से परिपूणं था । किसीको अन्न-वस्त्र का 
झ्राभाव न था | व्यक्ति परिवार, परिवार ग्राम, ग्राम मण्डल तथा मण्डल 
देश की सेवा अपने जीवन का ध्येय समझता था । जब हमारे ग्राम समृद्ध 
थे और ग्रामीण अतिथियों व आगंतुकों को पानी के स्थान पर दूध पिलाते 
थे। | 

परन्तु दासता के कई सो वर्षो में हमारा पतन हुआ। यह पतन 
्राथिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हर दिशा में था। ग्राखिर हम जागे 
झौर हमने-- 

१. जीने का अधिकार, 

२. आजीविका के लिए कार्यं करने के प्रधिकार, 

३. अजित सम्पत्ति भोगने के ग्रधिकार तथा, 

४. स्वशासन के अधिकार 
के लिए विप्लवकारी आन्दोलन म्रारम्भ किया। देश संगठित हुभ्रा । हम 
स्वतन्त्र हुए भौर हमने दृढ़ संकल्प किया कि हम इस भूखे, नंगे तथा 
शोषित देश को समृद्ध बनायंगे और इस नये संकल्प ने हमारी यात्रा के 
दूसरे चरण को प्रारम्भ किया। इस दूसरे चरण में हमने संविधान 
स्वीकार करके प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ प्रवेश किया। इस योजना 
का श्रीगणेश १९५१ से हुग्रा । परन्तु पुराने विचारों के अनुसार ज्यादा 
ध्यान नगरों की झर ही रहा । 'अधिक भ्रन्त उपजाग्रो आन्दोलन! के म्रधीन' 
बहुद्देद्यीय क्षेत्र बनाये गए। परन्तु यह समझना भ्रभी शेष था कि ग्रन्तोत्पा-. 
दन का सम्बन्ध पशु-वंश, सिंचाई, स्वास्थ्य, यातायात, युवक तथा महिला- | 
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“विकास, प्रौढ शिक्षा, सहकारिता तथा कुटीर-उद्योगों से भी था । भौर यह 
'सब काम हो सकता था उस ८५ प्रतिशत जनता के जागरूक सहयोग से, 
जो ग्रामों में बसती है । ग्राम एक बड़ी प्राचीन इकाई है । जवतक ग्रामीण 
जीवन अपने सब अंगों में पुष्ट न होता तवतक “अधिक भ्रन्न उपजाश्रो 
'आन्दीलन' सफल होना सम्भव नहीं । सरकारी कमंचारी अभी तक शन्ति- 
व्यवस्था रखने तथा कर-संग्रह को ही अपना काम समझते थे । ग्रावश्यकता 
थी कि उनको विकास के नये काम के लिए तैयार किया जाय । ग्रतः प्रसार- 
'कार्य की नई पद्धति का निर्माण किया गया ग्रौर २ अक्तृबर १६५२ को 
राष्ट्रपिता के जन्म-दिवस पर प्रशासन के इस नये ढांचे का प्रारंभ हुआ । 
इस कार्य के दो पहलू थे-- एक तो यह कि प्रयोगशाला का ज्ञान खेत तथा 
ग्रामीण तक पहुंचाया जाय भ्रोर दूसरा यह कि सरकारी कमंचारी तथा 
जनता के वीच खाई को पाटा जाकर उन्हें एक दूसरे का साथी बनाया जाय 
श्रोरवे एक परिवार की तरह कार्य करने को श्रागे बढे । देश में कुछेक 
“विकास-खण्ड खुले। कर्मचारियों के नये निकट सम्पर्क ने जादू का कामकिया। 
अग्शातीत उत्साह से जनता का सहयोग प्राप्त हुआ । काम सीमित होने के 
कारण प्रशिक्षण तथा पयंवेक्षण का काम केन्द्र कर सकता था। परन्नु ज्यों- 
'ज्यों काम विस्तृत हुभ्रा त्यों-त्यों समस्या मांग करने लगी कि प्रशिक्षण तथा 
पर्यवेक्षण निकट से हो । कलेक्टर, सव डिविज्ञनल अफसर, जिला-स्तर के 
विभागीय कमंचारी इसकी लपेट में भ्राये । गांवो-गावों में काम होने लगे । 
विविध प्रकार के विकासात्मक काम थे। इन कामों को यदि सरकारी 
'एजेन्सी द्वारा करना होता तो इतने कमंचारियों को जरूरत होती कि 
उनका वेतन-भार ही ग्रसह्य हो जाता । उधर लाल फीताशाही का प्रभाव 
'प्रधिक नियम बनाने लगा । लोगों का उत्साह मंद पड़ने लगा। तो विकास- 
खण्ड के स्तर पर जन-सहयोग-प्राप्ति हेतु खण्ड-विकास-समितियों का 
निर्माण हुआ । जनता का उत्साह पुनः लौटने लगा। छोटे-छोटे काम 
'पंचायतों तथा अन्य लोकतन्त्री संस्थाओं से करवाये जाने लगे। काम में 
अपनेपन की भावना कायम रखने के लिए जनता द्वारा ग्रंशदान की व्य- 
वस्था भी रखी गई। श्रम की महान परन्तु सुप्त शक्ति को जगाने के लिए 
अंशदान श्रमदान के रूप में भी लिया जाने लगा। कार्य का महत्व बढ़ा । 
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देश का हर व्यक्ति तथा हर दल इसकी उपयोगिता स्वीकार करने लगा !' 
ओर इसी अनुभव ने केन्द्र में सामुदायिक विकास-मन्त्रालय की श्रावश्यकता' 
सुझाई । इस मन्त्रालय के मन्त्री हुए श्री सुरेन्द्रकुमार दे, जो वर्षो से 
अपने तन, मन, धन द्वारा सामुदायिक विकास-का्ये में जुटे थे। सामुदायिक 
विकास ने शने:-शने: विकास की नई पद्धति का निर्माण किया । इसमें 
सन्देह नहीं कि कल्याणकारी राज्य होने के नाते सब जनता के बहुत भले 
के लिए शासन रुपया जुटाता है । परन्तु इसमें दो बातों की ओर विशेष 
घ्यान दिया जाता हे-- 

१. जनता को ग्रावशयकताश्रों तथा उनके निर्णयों के अनुसार योजना 
बने, ओर 

२. योजना को पूरा करने में जनता का इतना हाथ रहे कि वह इसे 
श्रपनी योजना समझे । 

इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयत्न में कुदरती तौर पर कार्यक्रम का 
बनना और उसका चलना जनता की इच्छानुसार होता है और कमंचारी 
वर्ग उसको जनता के आदेशानुसार चलाता है । 

इन घ्येयो की प्राप्ति के लिए निर्देशन के लिए तो जनता का प्रति- 
निधि संसद विद्यमान है । परन्तु क्षेत्र में यह काम तो आखिर कमंचारी-- 
समुदाय द्वारा सम्पन्न होते हैं । तो प्रश्न था कि जहां काम पूरा होना है,. 
वहां पर क्या किया जाय। पहले तो मनोनीत खण्ड-विकास-सलाहकार 
समितियां बनाई गईं । इसी काल में देश में ग्राम-पंचायतों का नव-निर्माण 
भी हो रहा था तो एक तरफ तो सामुदायिक विकास-क्रम में जनता का 
प्रभाव-सम्पन्न सहयोग की प्राप्ति के वास्ते ग्रंशदान की प्रावधान रखा 
गया, जिसके श्रधीन हर ग्राम-विकास-कार्य में जनता को ५० प्रतिशत तक 
झंशदान देना पड़ता । यह ग्रंशदान श्रमदान में भी दिया जा सकता था । 
परन्तु प्रश्‍न था कि सामूहिक रूप से इस अंशदान को जुटाये कौन ? तो 
सर्वप्रथम पंचायतों को विकास-कार्य सम्पादन करने तथा प्रंशदान जुटाने” 
के लिए प्रयुक्त किया गया । 

इस पद्धति से योजना जनता की योजना पूरे तौर पर बनने लगी म्रौ 
उधर ग्रामीणों में आत्मविश्वास बढ़ा । 


| 
। 
| 
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इसके पश्चात्‌ यह समस्या सामने भ्राई कि विकास-खण्ड-प्रशासन की 


“इकाई जबतक नहीं बनेगी तबतक सामूहिक विकास का कार्य सव विभागों 
द्वारा सांभेतौर पर नहीं चल पायेगा। जिला-स्तर पर कलेक्टर को विकास- 
कार्येकर्ताग्रों का नेता बनाया गया ग्रौर इसी तरह खण्ड-विकासाधिकारी 
को विकास-खण्ड के स्तर पर। परन्तु यह बात कागज़ पर ही रही। हर 
“विभाग ने अपना सीधा सम्बन्ध श्रपने मातहतों से जोड़ा और सम्पर्क व्य- 


वस्था भ्रर्थात ट्रान्समिशन लःईन लम्बी बनती चली गई । और वह रही 
भी एकांगी । हर विभाग के कर्मचारी में, विकास-खण्ड-स्त्र पर प्रशासन 
-तथा विकास के एक सजीव शरीर बनाने की जो भावना भ्रानी थी. वह 
नहीं ग्रा पाई। उधर खण्ड-विकास-सलाहकार-समितियां भी यह अनुभव 
करने लगीं कि आखिर उनकी सलाह का क्या लाभ जव कई बार उसका 
उल्लंघन भी कर दिया जाता है। वे चाहती थीं कि उनके श्रधिकार भी किसी 
“कानून के भ्रधीन पकक्रे कर दिये जायं। ये सव समस्याएं श्रीबलवन्तराय 
मेहता की प्रध्ययन-मण्डली के सम्मुख आईं और उनके सम्बन्ध में 
"पूर्ण विचार तथा ऊहापोह के परचात्‌ उन्होंने लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण 
का क्रम बनाया । इस क्रम का संक्षिप्त वर्णन चौथे श्रध्याय में किया जा 
चूका है। यह क्रम सामुदायिक विकास तथा देश के इतिहास में एक क्रान्ति 
कारी कदम है । इससे जनता की प्रेरणा तथा शक्ति-सम्पन्न खण्ड-विकास 
.तथा जिला-परिषदों का निर्माण तथा समस्त कमंचारी समुदाय का उनके 
अनुशासन में ग्राचरण स्वयमेव उन ध्येयों को प्राप्त करवा देगा, जिनका 
“कि वर्णन ऊपर किया जा चुका है । शने:-शनेः कमं चारी-समुदाय का भार 
"जो बढ़ रहा था, वह पचायती स्वावलम्बन की भावनाश्रों द्वारा निग्रह में 
ग्रा जायगा और जो नोकरशाही को डर तथा सन्देह के वातावरण में काम 
करवाने की पद्धति थी, वह भ्रपने-प्राप विश्वास तथा आत्मानुशासन के 
भावो से भ्रोतप्रोत होकर लोकशाही के ग्रादशों को सार्थक करेगी । 
इस तरह ग्राम-पंचायत से लेकर संसद तक एक पूर्ण सम्बद्ध सिलसिले 
का निर्माण हो गया है। शासन की चाबियां ग्रव दिल्ली में न रहकर ग्राम- 


“पंचायतों तक पहुंच गई हैं। १५ भ्रगस्त, १६४७ को जिस स्वतन्त्रता ने 


दिल्ली में कदम रखा था, बह स्वतन्त्रता श्रव चलकर गांव-गांव में पहुंच 
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'रही है । नोकरशाही लोकशाही में बदल रही है । मानव-मानव इस प्रेरणा- 


प्रद तथा जीवनदायक धारणा की प्राप्ति से ग्रल्हादित हो रहा है । लोक- 
"तन्त्र अब अपने चरम लक्ष्य को मानो प्राप्त हुआ-सा देख रहा है । 


ग्राम्य प्रशासन, तथा सामाजिक जीवन के प्रशासन के सिवा और भी 


'पहलू हैं, यथा ग्राथिक, सांस्कृतिक श्रादि । इसलिए पंचायती राज की 


पद्धति को पूर्णतया सार्थक होने के लिए एक पुष्ट सहकारी संगठन तथा 


"सहायक संस्थाग्नो यथा बाल, युवक तथा महिला-मण्डलों की भ्रावव्यकता है । 


इन संस्थाश्नो का भौ निर्माण हो रहा है और इन सबके संगठन तथा 


'विकास द्वारा सामुदायिक विकास जनता की वस्तु बन गई है । परन्तु इस 
"सत्य को स्वीकार करना भी श्रावश्यक है कि वस्तुतः सामुदायिक विकास 


की पद्धति ने ही पंचायत-राज की इस नई परम्परा का रहस्योद्घाटन किया 


'है । वरना यह वात इतिहास-सिद्ध है कि कूटनीतिज्ञ विष्णुगुप्त चाणक्य 


को भी यह कहना पड़ा था कि ग्राम-पंचायतों का ग्राम-ग्राम में संगठन 


“राष्ट्र की पुष्टता में बाधक है । श्राज सामुदायिक विकास-मन्त्रालय की 
प्रेरणा से राष्ट्रपिता की वह घोषणा सार्थक हो रही है कि-- 


“स्वतन्त्र भारत में व्यक्ति ग्राम के लिए, ग्राम जिला के लिए और 


जिला देश के लिए ग्रपने प्राण तक भी न्योछावर करने को तैयार रहेगा ।” 


परन्तु हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे केवल जन-संस्या किसी 


देश की शक्ति का मानदण्ड नहीं हो सकती, जैसा कि हमें इतिहास से 
'प्रमाण मिला है, उसी प्रकार संस्थाग्रों की केवल संख्यामात्र से हम पंचा- 


यती राज की सफलता नहीं ग्रांक सकते । बढ़ी हुई संख्या में संस्थाएं, जब- 


“तक वह भली प्रकार अपना काम न जानती हों, वरदान के स्थान पर प्रभि- 
- शाप भी बन जाती हैं। ग्रतः सवंप्रथम म्रावरयकता है शिक्षा तथा प्रशि- 
"क्षण की श्लोर इससे भी पहले जरूरत है ठीक ढंग से इस पद्धति तथा 


इसके मूल रूप को समझनेवाले प्रशिक्षकों की । इस दिशा में मंत्रालय ने 


“समस्या के दोनों पहलुग्रों पर आक्रमण कर रखा है। एक तरफ तो प्रशि- 
भक्षक तैयार किये जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जन साधारण के प्रशिक्षण 
“का विशाल प्रोग्राम है। 


इस प्रकार का 'सवेजन हिताय' जो कायं होगा, उसमें राजनेतिक 


RR कताको नेका 
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दलबन्दी के लिए कोई स्थान नहीं होगा । आखिर हर राजनैतिक दल 
साधारण जनता का कल्याण तो चाहता ही है । वतमान लोकतन्त्र की 
पद्धति में सर्वदलीय सरकार साधारणतया स्थापित नहीं होती । परन्तु. 
इस पद्धति में तो जिला “परिषद में सब दलों के व्यक्तियों को कल्याणकारी 
कार्य करने का मौका प्राप्त होगा । 
इस तरह सामुदायिक विकास ने क्रमशः विकसित होते-होते आज हमें 
ऐसे स्थल पर पहुंचा दिया है, जहां पहुंचकर हम पंचायती राज, सवका 
भला तथा स्वावलम्बन आदि के ध्येयों की उपलब्धि को प्रत्यक्ष देख रहे 
हैं । गांव अब भपने गौरव को पहचान रहे हैं। देश के विकास-मार्ग में 
दलबन्दी की भावना का नाश हो रहा है। सब दल एक होकर विकास 
के कार्य में जुट रहे हैं। जाति-पांति तथा ऊंच-नीच के विचार से 
समाज मुक्त हो रहा है । गांवों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
जीवन में सौरभ तथा सुरम्यता झा रही है। गांवों में वह सब सुलभताएं 
प्राप्त कराई जा रही हैं कि ग्रामीण जनता का अब नगरों के लिए भ्राक- 
षंण कम हो रहा है । कुटीर-उद्योग ग्रामों में ग्रा रहे है । यातायात सुधर 
रहे हैं । स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाएं गांवों में ग्रा रही हैं और भारत की 
भावी आशा इसीमें है कि ग्राम्य क्षेत्र में यातायात, स्वास्थ्य, कुटीर 
उद्योग, लघु उद्योग, मनोरंजन, विकसित कृषि, फलोत्पादन की सुविधाएं 
पहुंचे । ग्राम पर्याप्त मात्रा में स्वावलम्बी हों । जनता का ग्राम्य क्षेत्र से 
नगरों को निष्क्रमण बन्द हो । इन्हीं कार्यो से ८५ प्रतिशत जनता का 
निर्वाह तथा उनकी वास्तविक गाय बढ़ेगी और भारत का वास्तविक 
कल्याण होगा । इसकी सफलता का श्रेय समुदायिक मन्त्रालय को ही 
प्राप्त होगा, जिसके तत्त्वावधान में जनता के सामूहिक विकास का क्रम 
पंचायतों द्वारा संचालित होकर जनता का ग्रपना काम बन रहा है और 
एक स्वसंचालित तथा स्वावलम्बी समाज का निर्माण हो रहा है। 
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अंग्रेजी काल में जब पंचायतों का पुनरुत्थान हुआ तो ग्रधिकतर उन्हे 
कुछ मुकद्दमों के निर्णय करने का श्रधिकार दिया जाता था। मद्रास को 
छोड़ न्याय तथा प्रबन्ध-सम्बन्धी पंचायत एक ही होती थी, जैसा कि 
पंजाब राज्य में अ्रभी तक है। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सर्वसम्मत 
विचारधारा यही है कि न्याय-पंचायतें प्रबन्ध-सम्बन्धी पंचायतों से पृथक्‌ 
होनी चाहिए । पंचायती न्याय के ध्येय तथा पद्धति पर सैद्धान्तिक विचार 
भूमिका में किया जा चुका है अधिकतर लोग यह मानते हैं कि पंचायती 
न्याय की वास्तविक सफलता आपसी सम भौते में हैं, क्योंकि इससे झगड़ों 
में कमी होती है । इस दिशा में पंचायतों का काम वस्तुतः सराहनीय है।: 
परन्तु एक संस्था तथा पद्धति के रूप में राजीनामा का प्रयोग हिमाचल 
प्रदेश में ही हुआ है, जहां न्याय-पंचायत से पृथक ग्राम-पंचायत ही सम- 
झोता-समिति का निर्माण करती है । हर राजीनामा-योग्य वाद में वादी 
को पहले ग्राम-पंचायत के पास प्रार्थना-पत्र देना पड़ता है । ग्राम-पंचायत 
एक समभोता-समिति नियुक्त करती है, जो दोनों पक्षों में समझौता 
कराने का प्रयत्न करती है। राजीनामा होने या न होने का तीन मास के 
भ्रन्दर-अन्दर प्रमाण देना पडता है । राजीनामा न हो सके तो ही वाद 
न्याय-पंचायत में जा सकता है । इस क्रम द्वारा ८० प्रतिशत वादों में 
समझोता हुग्रा ग्रोर इस प्रयोग ने राजीनामा को मुकहदमावाजी को घटाने 
का सफल साधन सिद्ध कर दिया है । 

न्याय-पंचायतों को प्रामतौर पर निम्न ग्रधिकार दिये गए है 

फोजदारी 
१. सब राजीनामा योग्य मामले, 
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२. न्याय-पंचायत ग्रपमान-सम्वन्धी मामले, 

३. कुछेक वे मामले, जिनमें न्यायालय की अनुमति से राजीनामा 
हो सकता हो, 

४. सीमित सीमा तक शान्ति हेतु जमानत लेना, 

५. सीमित मल्य तक चोरी व धोखाधड़ी के मामले 

६. टीका, अनिवाय शिक्षा, पशु-अतिक्रमण, जूश्रा तथा नशाब्रन्दी 
ग्रधिनियमों के ग्रधीन ग्रपराध । 

७. गुजारा-प्राप्ति के प्राथंनांपत्र, दण्ड की सीमा साधारणतया सौ 
रुपये जर्माना तक रखी गई है। न्याय-पंचायत कारावास का दण्ड 
नहीं दे सकतीं । कुछ प्रदेशों में पंचायतों को श्रेणियों में बांटा 
गया है और उत्तम श्रेणी में रखी गई पंचायतों के मामलों को 
सुनने तथा दण्ड-सम्बन्धी अधिकार बढ़ा दिये जाते हैं। जुर्माना- 
प्राप्ति आदि कार्यों में मे जिस्ट्रेट सहायता देते हैं । 

दीवानी 
दीवानी मामलों में अधिकार सौ रुपये के मामले मूल्य से लेकर 
पांच सो २० मूल्य के मामले तक साधारण वादों में ग्रधिकार दिये हैं । 
डिगरी होने पर न्याय-पंचायत स्वयं डिग्री पुति का समय देती है । यदि 
न हो तो फिर न्यायालय को निर्णय भेज दिया जाता है, जो उसका अपने 
निर्णय की तरह पालन करवाता हैं। 
माल-सम्बन्धी 
कछेक राज्यों ने तो माल-सम्बन्धी अधिकार साधारण कोटिके 
दे रखे हैं। कछेक ऐसे श्रधिकार देने के विरुद्ध हैं। परन्तु इन्तकाल, वापसी 
कब्जा तथा साधारण लगान-प्राप्ति के मामलों में न्याय-पंचायतो को 
अधिकार रहने ही चाहिए । 
साधारणतया इन्ही ग्राधारों पर हर राज्य में न्याय-पंचायतो का संग- 
उन हो रहा है । 
पिछली दो योजनाग्रों में न्याय-पंचायतो के कायं में पर्याप्त प्रगति 
हुई है । ग्रब न्याय-पंचायतों की उपादेयता में कोई दो मत नहीं हैं । 
यह एक बड़ा ही उत्साहवर्धक लक्षण है कि भारत का वकील समु- 
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दाय भी इनके पक्ष में है। हाल ही में न्याय-पंचायतों के कार्य की समीक्षा 
के लिए विधि-ग्रायोग ने एक ग्रध्ययन-मण्डली नियुक्त की है,जिसकी रिपोर्ट 
शीघ्र प्रकाशित होने की सम्भावना है। उसके सम्मुख प्रस्तुत होनेवाले 
गवाहों ने भी इस वात की पुष्टि की है। 

न्याय-पंचायतों के सम्बन्ध में जो प्रयोग विभिन्न राज्यों में चल रहे 
हूँ, उनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है: 


विभिन्‍न राज्यों में न्याय-पंचायतें 
असम 

पंचों व सरपंचों के गुण : न्याय-पंचायत का सदस्य ३५ वर्ष का तथा 
गांव-सभा का रहनेवाला ही होता है। अदालत का चेयरमैन अदालत की 
कार्यवाही लिखने में भी समर्थ होता है । 

अदालत (न्याय-पंचायत) का निर्माण : पंचायती भ्रदालत की स्था- 
पना पांच भ्रौर ज्यादा ग्राम-सभाश्रों के लिए की जाती है। प्रत्येक ग्राम- 
सभा पंचायती ग्रदालत के लिए दो सदस्य चुनती है, जिनमें से जिला 
न्यायाधीश पांच व्यक्तियों को चुन लेता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति गांव 
व भ्रांचलिक पंचायत का सदस्य प्रधान और उप-प्रधान नहीं होता। यह 
व्यक्ति क्धिन-सभाई, संसद-सदस्य और वकील भी नहीं होते । श्रदालत 
के सदस्य श्रपने में से किसी व्यक्ति को, जो कि कार्यवाही लिखने में समर्थं 
हो, चेयरमैन चुन लेते हैं। ग्राम-पंचायत के प्रधान को भी चुन लेते हैं, यदि 
वह धारा १२७ में वर्णित अ्रभियोग में कोई स्वार्थ न रखता हो । 

समभोता-कार्य तथा न्यायः प्रदेश में न्याय-पंचायत में समझौता 
कराने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । 

पंचायती ग्रदालत म्रपने इलाके में फौजदारी न्यायालय का काय भी 
करती है। यद्यपि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रांसी जर कोड ) 


. के शिडयूल तृतीय के भाग प्रथम और द्वितीय के अन्तर्गत अधिकारों- 


में से कोई या सब अधिकार न्याय-पंचायत को दिये जा सकते हैं, परन्तु 
मुख्य-मुख्य अपराध, जिनको यह जांच करती है, इस प्रकार से हैं-- 
१. भारतीय दण्ड प्रंहिता की धारा २०९, २७७, २८३, ३२३, 
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३५२, ३५९, के बारे में यदि ग्रपराध-ग्रस्त सम्पत्ति ५० र¢ 
तक हो । ४२६ (घाटा शोर नुकसान, यदि भ्रपराघग्रस्त सामग्री 
५० रु० तक हो) ४४७, ४४८, ४६१, २०४, ५०९ (पहला. 
भाग) तथा ५१० । 
२. पशुओं का भ्रत्याचार से बचाव अधिनियम, १८८०, धारा ४; 
पू, यर, ६, ६ ग, रोर ७। 
३. पशु-भ्रतिक्रमण-अ्धिनियम, १८७१ के अधीन भ्रनुभाग २० से 
` २४ तक ॥ 
४. टीका लगाते अधिनियम, १८८० के अन्तर्गत धारा ६ गौर १८। 
५, उत्तर भारतीय घाट प्रधिनियम १८७८ की २६ और २८ की 
घाराएं। र 
६. जनता नशा-अधिनियम, १८६७ की धारा ३, ४ ग्रौर ७ । 
७. असम विद्यार्थी तथा नवयुवक धूम्रपान अधिनियम, १६२२ के 
ग्न्तर्गत सब अपराध । 
इसके भ्रतिरिक्त सरकार की इच्छानुसार अन्य अपराध की जांच भी 
न्याय-पंचायत को दी जा सकती है। 
न्याय-पंचायत ऐसे किसी भी अपराधी के मुकदमे की जांच नहीं 
करेगी, जोकि पहले भारतीय दण्ड संहिता के १७वें अध्याय के अधीन 
जेल में रह चुका हो और जैसा कि विहार झधिनियम में है, भारतीय 
दण्ड संहिता के ग्रनुभाग १०९ और ११० के अधीन जिसका कि चाल- 
चलन ग्रच्छा न हो । यह पंचायत शराब पीने के ग्रादी ग्रपराधी के मुक- 
हमे की भी जांच नहीं कर सकती । इसे कैद को सजा देने के ग्रधिकार 
भी नहीं है, परन्तु यह २५ रु० तक जुर्माना कर सकती है। यदि कोई अप- | 
राधी १६ वर्ष से कम ग्रायु का हो तो पंचायत चेतावनी देकर धारा १०४ 
के भ्रन्तगंत छोड़ सकती है । घारा १०५ श्रोर १०६ के अधीन पंचायत | 
जुमनि में से प्रावेदक की इस दशा में सहायता कर सकती है, जबकि मुक-' 
इमा झूठा निकले । पंचायत को घारा १०९ के भ्रधीन जुर्माना करने का _ 
भी अ्रधिकार है। 
' बिहार ग्रधिनियम की धारा ६५ (ख) (ग) और (घ) के अनुसार _ 
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असम की न्याय-पचायते भी २५० २० मूल्य तक के दीवानी मुकदमे की 
जांच करती हैं । इसके ग्रतिरिक्त यह पंचायत झूठे मुकद्दमे किये जाने 
छारा नुकसान पहुंचने तथा श्रचल सम्पत्ति के बारे में किये गए श्रभियोगों 
के श्रतिरिक्त सट्टे भ्रादि से प्राप्त की जानेवाली रकम के वारे में किये 
गए मुकद्दमो की भी सुनवाई करती है। धारा ११ के अधीन सरकार इसे 
किसी अन्य मुकदमे की सुनवाई के लिए भी कह सकती है। यह पंचायत 
सहकारी हिसाव-किताव की बाकी पर किये गए अभियोगों की जांच भी 
नहीं करेगी जबतक कि यह वाकी दोनों पक्षों और कार्यकर्ताों द्वारा न 
ईनकाली गई हो । 

यह अदालत ऐसे किसी मामले को, जो कि न्यायालय में विचाराधीन 
हो, या पहले उसके द्वारा निर्णीत हो, की सुनवाई नहीं कर सकेगी । 
इसके अतिरिक्त और भी बडुत-से श्रधिकार इन पंचायतों को दिये गए हैं। 

धान्ध्र 

निर्माण : न्याय-पंचायतों की स्थापना कुछ ग्रामो के समूह के लिए 
होती है । प्रत्येक ग्राम-पंचायत का प्रधान न्याय-पंचायत का पदेन सदस्य 
होता है । इन सदस्यों द्वारा हरिजन तथा श्रादिम जातियों और स्त्रियों में 
सदस्य सहयोजित करने की व्यवस्था है। न्याय-पंचायत के सदस्य अपने 
प्रधान और उप-प्रधान को चुनते हैं । प्रत्येक न्याय-पंचायत के साथ सम- 
भौता-समिति को भी स्थापित किया गया है । न्याय-पंचायत किसी ग्रमि- 
योग की जांच नहीं करती जबतक कि समभोता-समिति का प्रमाण-पत्र 
साथ न हो। समभोता-समिति में तीन सदस्य होते हैं । ग्राम-पंचायत का 
उप-प्रधान इसका प्रधान होता है । ; 

फौजदा री ग्रभियोग : न्याय-पंचायत निम्नलिखित भ्रभियोगो की 
जांच करती है-- 

१. भारतीय दण्ड संहिता की धारा १६०, २७७, २८३, २९०, 
३२३, ३३४, ३५२, ३५८, ५०४ और ५१० आदि तथा धारा ३७९ 
आर ४२६ के म्रन्तगंत अधिकार दिया जा सकता है, जबकि नुकसान की 
रकम ३० २० तक हो । 

२. मद्रास नगर दुराचरण भ्रधिनियम, १८८९ को धारा ३ के झंत- 
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गंत उप-घारा &, ११ओऔर १२ । 
इसके अतिरिक्त न्याय-पंचायत भारतीय दण्ड संहिता तथा विशेष 
योर स्थानीय कानून के अन्तरगत निर्दिष्ट किये हुए ऐसे वाद को जांच 
कर सकती है, जिसमें जुर्माना तथा छः महीने से ज्यादा कंदन दी जा 
सकती हो । भारतीय दण्ड संहिता की धारा ५१० के अधीन यह १० रु० 
जुर्माना कर सकती है और दूसरे भ्रभियोगों में १५ २० तक, परन्तु केद 
की सजा नहीं दे सकती । 
कई बार, जहां किं पंचायत इस विचार की हो कि जुर्माना प्राप्त 
नहीं किया जा सकता, तो यह मामले को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को भेज 
देती है, जो कि मुजरिम को एक सप्ताह तक कारावास में रख सकता है । 
न्याय-पंचायत किसी ऐसे भ्रभियोग की जांच नहीं करती, जिसमें 


कि मुजरिम पहले जेल काट चुका हो ग्रौर न्याय-पंचायत को भी जुर्माना 
आदा कर बेठा हो। 


न्याय-पंचायत को जुर्माने में से आवेदक की सहायता तथा झूठे दायर 


किये गए वादों में मुजरिम की सहायता झ्रावेदक पर हर्जाना डालकर करने 
का भी अधिकार है । 

न्याय-पंचायत किसी ऐसे अभियोग की सुनवाई नहीं करती, जो कि 
न्यायालय के विचाराधीन हो या उसके द्वारा निर्णीत हो। 

दीवानी तथा मालगुजारी वाद १०० ₹० तक की मालीयत के न्याय- 
पंचायत द्वारा सुने जाते हैं, जैसा कि बिहार अधिनियम को धारा ६५ की 
उपधारा (बी०) प्रौर (डी०) में प्रावधान है। परन्तु पक्षों की स्वीकृति- 
नुसार २०० २० तक के वादों की सुनवाई भी की जाती है। यह पंचायत 
किसी ऐसे वाद में, जो कि न्यायालय में विचाराधीन हो या उसके द्वारा 
निर्णीत हो, हस्तक्षेप नहीं करेगी । 

उड़ीसा 


धारा ५८ के अनुसार पंच लोग शिक्षित होते हैं मोर प्रधान कार्यवाही 
लिखने में भी समर्थं होता है । 


जिला के प्रत्येक सरकल के लिए न्याय-पंचायत का निर्माण किया... 


गया है। प्रत्येक ग्राम-सभा तीन ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करती है, ज 


क 


। 
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कि वयस्क हों तथा उचित योग्यता रखते हों। यह व्यक्ति तत्परचात्‌ न्याय- 
पंचायत का रूप धारण करते हैं और अपने में से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो 
कि कार्यवाही श्रादि लिखने योग्य हो, प्रधान चुन लेते हैं । 
सालिसी श्रधिनियम १६४० के अन्तर्गत न्याय-पंचायत समझौता 
करा सकती है, यदि दोनों पक्ष रजामन्द हों । 
न्याय-पंचायत निम्नलिखित भ्रभियोगों की जांच करती है-- 
१. भारतीय दण्ड संहिता की धारा १६०, १७३, १७६, २७७, 
२८६, २६०, २९४, ३२३, ३४१, ३५२ तथा ३७९, ४११, 
४२५ (यदि भ्पराध-ग्रस्त सम्पत्ति ५० रु० तक हो) आर धारा 
५०४, ५०६ व ५१० । 
२. - पशु-भ्रतिक्रमण-म्रधिनियम १८७१ की धारा २४, २६ और 
२७। 
३. पोलिस एक्ट १८६१ की धारा ३४। 
यह पंचायत मैजिस्ट्रेट द्वारा हवाले किये गए निम्नलिखित भ्रभियोगों 
की सुनवाई भी करती है-- 
भारतीय दण्ड संहिता की धारा २५३, ४०३ (यदि वाद-ग्रस्त सम्पत्ति 
का मूल्य ५० रु० तक हो),४२८ (जहां पशु की कीमत १० २० हो), 
४३०, ५०६, ४४७ झौर ४४८ । 
न्याय-पंचायत कैद की सजा नहीं दे सकती । यह पंचायत किसी ऐसे 
चाद की सुनवाई भी नहीं कर सकती, जिसमें कि मुजरिम पहले ३,साल 
या ज्यादा कारावास में काट चुका हो । यह ५० २० तक या हानि से दुगने 
मूल्य तक जुर्माना कर सकती है तथा दोषी को जुर्माना श्रदा न करने पर 
१४ दिन तक जेल में भेज सकती है। 
पंचायत को २५ २० तक दोषी की मदद करने का भी भ्रधिकार है। 
यदि वाद झूठा हो तो फौजदारी तथा मालगुजारी वादों में भ्रदालती पंचा- 
यत बिहार प्रधिनियम की धारा ६५ की उपधारा ए०, बी० और 
डो० के प्रथम भाग की २५ रु० तक जांच करती है। कुछ पंचायतों 
को तो १०० २० तक मुकहमों की जांच करने के अ्रधिकार दे दिये गए हैं । 
इसे कुछ भोर वादों को सुनने का भी धिकार दिया गया है, जसे धारा 
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६६ में २०० २० तक, अचल सम्पत्ति के किराये की प्राप्ति २५ रु० तक । 
इसके श्रतिरिक्त पंचायत को और भी कई धिकार दिये गए है । 
यदि दोनों पक्ष रजामन्द हों तो वाद एक पंचायत से दूसरी पंचायत 
में भी तब्दील किया जा सकता है। पंचायत किसी भी ऐसे वाद में हस्त- 
क्षेप नहीं करेगी, जो कि न्यायालय के विचाराधीन हो भ्रथवा उसके द्वारा 
जिसका निर्णय हो चुका हो । 
उत्तर प्रदेश 
गुण--पंच आवश्यकतानुसार पढ़े-लिखे होते हैं। यह शतं उठाई भी 
जा सकती है, यदि पढ़े-लिखे व्यक्ति प्राप्य न हों । सरपंच और सहायक पंच 
कार्यवाही लिखने में भी समर्थ होते हैं। 
निर्माण--जिला को सरकलों में विभक्त करके प्रत्येक सरकल के 
लिए एक र्‍्याय-पंचायत का निर्माण किया गया हे। पंचों का चुनाव गांव- 
पंचायत के सदस्यों में से निर्धारित ग्रधिकारी द्वारा किया जाता है। वेसे 


तो शिक्षित व्यक्ति ही रखने की व्यवस्था है, परन्तु ऐसे व्यक्तियों की ग्रनु- - 


पस्थिति में दूसरे व्यक्ति भी नियुक्त कर लिये जाते हैँ। यह लोग अपने 
में से सरपंच तथा सहायक सरपंच को चुन लेते हैं। यह व्यक्ति कार्यवाही 
'लिखने की भी योग्यता रखते हैं । 

न्याय-पंचायतों को दीवानी, फौजदारी तथा माल-सम्बन्धी भ्रभियोगों 
के निर्णय करने के भ्रधिकार भी हैं। न्याय-पंचायते १०० ₹० तक जुर्माना 
कर सकती हैं । दीवानी वादों में भी भ्रधिकार-सीमा ५०० रु० तक की 
है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४०, १६०, १७२, १७४, १७९, 
२६९, २७७, २८३, २५५, २८९, २६०, २६४, ३२३, ३३४, ३४१, 


३५२, ३५७, ३५८, ३७४, ३७९, ४०३, ४११ (६०२० तक के मूल्य), . 


४२६, ४२८, ४३०, ४३१, ४४७, ४४८, ५०४, ५०६, ५०९ और ५१० 
के भ्रन्तगंत किये गए अपराधों तथा उनके लिए किये गए प्रयत्न और 
प्रोत्साहन से सम्बन्धित ग्रभियोगों में निर्णय देने का ग्रधिकार है। इसके 
अतिरिक्त पशु-भ्रतिक्रमण-अ्धिनियम १८७१, जिला बोड प्राइमरी शिक्षा 
ग्रधिनियम १९२६ तथा सावंजनिक जुम्रा अ्रधिनियम के अन्तगंत भ्रभि- 
योगों के सुनने का अधिकार भी इन पंचायतों को प्राप्त हैं। पंचायत-क्षेत्र 
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में शान्ति बनाये रखने के लिए १५ दिन की जमानत और मुचलका लेने 
का अधिकार भी इन पंचायतों को प्राप्त है । 
केरल 

कोई भी व्यक्ति न्याय-पंचायत का सदस्य बन सकता है, क्योंकि 
शिक्षित आदि होने का प्रावधान नहीं रखा गया है । 

निर्माण--न्याय-पंचायतों का क्षेत्र एक गांव या गांवो के समूह के 
लिए होता है। शासन को अधिकार है कि वह छः पंचों तथा भ्रध्यक्ष को 
मनोनीत करे । राज्य-सरकार पंचायतों के पंरामशं से इन पंचों को मनो- 
नीत करती हैं। 

ग्रधिकार--भारतीय दण्ड संहिता की धारा १६०, १७२, १७४, 
१७९, २६७, २६९, २७६, २८३, २८५, २८९, २६०, २६१, ३२३,३३४, 
३३६, ३५२, ३५८, ५०४ आर ५१० के भ्रन्तर्गंत किये गए अपराधों तथा 
उनसे सम्वन्धित प्रयत्न और प्रोत्साहन से सम्बन्ध रखनेवाले श्रभियोगों के 
. सम्वन्ध में निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है।, 

न्याय-पंचायत को १०० रु० तक जुर्माना करने का अधिकार है। 
जुर्माना न श्रदा करने की दशा में एक महीने की सादी कंद की सज़ा दी 
जा सकती है। 

न्याय-पंचायत किसी ऐसे झ्भियोग की जांच नहीं कर सकती, जो कि 
न्यायालय द्वारा निर्णीत हो या विचाराधीन हो। 

उपरिलिखित ग्रधिकारों के प्रतिरिक्त यह अन्य ऐसे भ्रभियोगों.की 
-सुनवाई भी कर सकती है, जो सरकार द्वारा भेजे जायं। 

गुजरात ग्रौर महाराष्ट्र 

गुण- पंचो के लिए कोई गुण निर्धारित नहीं किये गए हैं। 

निर्माण--त्याय-पंचायतें ग्रामों के समूहों के लिए स्थापित होती हैं, 
“जिनकी संख्या पांच से कम नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम-पंचायत-क्षेत्र 
से ग्राम-पंचायत द्वारा एक पंच का चुनाव होता है, जो न्याय-पंचायत का 
काम करते हैं। ग्राम-पंचायत के प्रधान और उप-प्रघान पद के नाते से 
नहीं चुने जाते । पंच अपने में से एक सरपंच का चुनाव करते हैं, जो न्याय- 
"पंचायतों की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करता है। न्याय-पंचायत को एक 
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क्लर्क की सहायता भी दी जाती हे । 
झधिकार--समभौता कराने की कोई व्यवस्था नहीं की गई हे। 

न्याय-पंचायत को भारतीय दण्ड संहिता की धारा २२०, २७७, २८३, 

३२३, ३५२, ३६८, ३७९ (२० रु० तक मलकीयत की चोरी), ४२६ 

(जब हानि का मूल्य २० रु० तक हो), ४४७, ४४८, ४६१, ५०४, ५०६ 
तथा ५१० के अन्तर्गत भ्रमियोगो के निर्णय का अधिकार प्राप्त है। इसके 

अतिरिक्त पशुओं-सम्बन्धी ग्रधिनियम, बम्बई जिला वेबसीनेशन अधि-- 
नियम, प्रारस्मिक शिक्षा भ्रधिनियम आदि के अन्तर्गत भी मुकहमे सुनने 

का भ्रधिकार प्राप्त है। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे सुनने 
का अधिकार इन पंचायतों को नहीं है। न्याय-पंचायतो को २५ रु० तक 
के जुर्माने करने का ग्रधिकार प्राप्त है और शासन द्वारा यह राशि 

१०० ₹० तक बढ़ा दी जा सकती है-। 

जम्म और काइमीर 
गुण--इस राज्य में न्याय-पंचायत के पचों के लिए कोई विशेष गुण 

निर्धारित नहीं किये गए हैं । 


निर्माण- प्रत्येक ग्राम-पंचायत-क्षेत्र के लिए एक पंचायती भ्रदालत 
की स्थापना की जाती है, जिसमें पांच सदस्य होते हैं। यह सदस्य ग्राम-- 
पंचायतों द्वारा निर्वाचित होते हैं, इन सदस्यों दारा एक चेयरमन का 


चुनाव होता है । न्याय-पंचायत को एक क्लक भी मिलता है। 


श्रधिकार- न्याय-पंचायत को भारतीय दण्ड-संहिता की धारा २००,. 


२६९, २७७, २८२, २८५, २९४, ३२३, ३५२, ३५७, ३७६ (जबकि 


चोरी की सम्पत्ति का मुल्य १०० रु० तक हो), ४२०, (वादग्रस्त राशि 


७५ रु० तक हो), ४३०, ४४७, ४४८, ५०४, के भ्रन्तगंत किये गए ग्रमि- 


योगों के निर्णय का ग्रधिकार प्राप्त है। चोरी का ग्रपराध उसी हालत में 


यह पंचायती प्रदालत सुन सकती है, जबकि भ्रभियुक्त पकड़ लिया गया 


हो या पहचान लिया गया हो । पंचायती अदालत को २५ २० तक 


जुर्माना करने का भ्रधिकार है । अनन्य भ्रधिकारी, जेसे पशु-ग्रतिक्रमण- 


अधिनियम, जुप्रा-प्रधिनियम, बाल-धुम्रपान-प्रधिनियम, झादि के अन्त गंतः 


दूसरे राज्यों के समान हैं । 
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यह पंचायत कैद की सज़ा नहीं दे सकती । ऐसे ग्रभियोगों की 
_नवाई, जो कि न्यायालय में विचाराधीन हों या उसके द्वारा निर्णीत हों, 
भी नहीं की जाती है। 
दिल्ली 
गुण--सरकल पंचायत का. पंच हिन्दी भौर उर्दू लिखने तथा पढ़ने 
योग्य होता है । 
निर्माण--लगभग आठ ग्राम-सभाओों के लिए एक ग्रदालती (न्याय) 
पंचायत की स्थापना की जाती है । पंचों का चुनाव गुप्त निर्वाचन-प्रणाली 
के आघार पर होता है । पंच अपने में से सरपंच भ्रोर नायब-सरपंच का 
चुनाव करते हैं। सरपंच अभियोगौं के निर्णय के लिए बैचों का निर्माणः 
करता है । 
न्यायःपंचायत को १०० रु० तक जुर्माना करने का ग्रधिकार हे ।' 
न्याय-पंचायतो को फौजदारी-सम्बन्धी तथा ग्न्य अधिकार उत्तर प्रदेश की 
न्याय-पंचायतों को दिये गए भ्रधिकारों के समान हैँ । 
पंजाब 
गुण--पंचायत के पंच और सरपंच गांव-सभा के सदस्य होते हैं। यह 
लोग इतनी योग्यता रखते हैं, जेसी कि विधान-सभाग्नों को चुने जाने के 
लिए निर्धारित है । 
निर्माण--पंजाब में पृथक्‌ न्याय-पंचायतो की स्थापना का विधान 
नहीं है । ग्राम-पंचायत ही को न्याय-पंचायत का भी भ्रधिकार प्राप्त है। 
यदि किसी ग्राम-पंचायत को सरकार द्वारा न्याय-पंचायत-सम्बन्धी प्रधिक 
अभियोगो के निर्णय का अधिकार प्रदान किया जाता है, तो ऐसी भ्रवस्था 
में पंचायतों को अधिकार है कि वे भ्रदालती पंचों का निर्वाचन करें ओर 
इस दशा में चुने गये पंच अपने में से एक सरपंच का चुनाव कर सकते हुँ 
आर इसको अदालती पंचायत कहते हैं । 
ग्रधिकार--इन पंचायतों को भारतीय दण्ड संहिता की घारा १६०,. 
१७२, १७४, १७५, १७८, १७९, १८०, १८८, २२८, २७०, २७७, 
२८८, २८६, २९०, २९१, २९४, ३२३, ३२४, ३७९ भ्रोर ४११ के 
अन्तगंत ग्रभियोगो के निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। पंचायत काः 
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१०० ₹० तक जुर्माना करने का अ्रधिकार प्राप्त है । यदि शासन चाहे तो 
इस सीमा को २०० रु० तक बढ़ा सकता है । 
पंजाब वैक्सीनेशन एक्ट की धारा १६, पशु-प्रतिक्रण ग्रधिनियम 
की धारा २४ और २६, पंजाब प्राइमरी शिक्षा अधिनियम, १९१९ की 
'घारा १३ और, उत्तर भारतीय नहर अधिनियम १८७३ की धारा ७० 
(४), तोल झौर माप भ्रधिनियम की घारा २५ ग्रोर ३५, पंजाब वाल- 
'बूम्रपान एक्ट की धारा ३ भ्रौर ४ तथा सार्वजनिक जुग्ना भ्रधिनियम की 
'घारा ३, ४ और ७ के अन्तगंत भी अधिकार इन पंचायतों को प्राप्त हें । 
पश्चिमी बंगाल 
शुण--राज्य में पंच बनने के लिए कोई गुण निर्धारित नहीं किये 
गए हैं । 
निर्माण--प्रत्येक भ्रांचल-पंचायत के लिए एक न्याय-पंचायत की 
स्थापना की जाती है । प्रत्येक न्याय-पंचायत में पांच ऐसे सदस्य होते हैं, 
जो कि भ्रांचल-पंचायत द्वारा ग्राम-सभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं और 
निर्धारित ग्रधिकारी द्वारा स्वीकृत होते हैं । इन व्यक्तियों को विचारक 
के नाम से पुकारा जाता है। यदि एक ग्रांचल-पंचायत में पांच ग्राम- 
सभाएं हो तो प्रत्येक में से एक विचारक की नियुक्ति कर ली जाती है, 
“परन्तु यदि पांच से अधिक ग्राम-सभाएं हों तो उन्हें पांच समूहों में विभक्त 
किया जाता है और प्रत्येक समूह में से एक विचारक की नियुक्ति कर 
ली जाती है। यदि पांच-पांच से कम सभाएं हो तो प्रत्येक सभा एक 
“विचारक की नियुक्ति करती है और कमी को निर्दिष्ट ग्राम-सभाशों में से 
पूरा किया जाता है । विचारक भ्रपने प्रधान विचारक की नियुक्ति करते 
हैं । यदि किसी बैठक में प्रधान विचारक प्रनुपस्थित हो तो विचारक भ्रपने 
में से किसीको प्रधान चुन लेते हैं। ग्रांचल-पंचायत का सचिव ही न्याय- 
पंचायत के सचिव का काम भी करता है। 
ग्रधिकार--न्याय-पंचायत के श्रधिकार्षेत्र के भ्रन्तगंत ग्रानेवाले 
"आअभियोगों की सुनवाई अन्य श्रदालत नहीं कर सकती । न्याय-पंचायत को 
५०२० तक जुर्माना करने का भ्रधिकार प्राप्त है। जुर्माना की राशि में से 


. सम्बन्धित व्यक्तियों के नुकसान को भी पूरा किया जा सकता है न्याय:पंचा- 
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यतों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १६०, २६९, २७७,२८६, २६०, 
२९४,३२३, ३३५, ३३४, ३४१,३५२, ३५८, ४२६, ४४७, ४४८, ५०४,. 
आर ५१० के भ्रन्तगंत मुकहमो के निर्णय के भ्रधिकार प्राप्त हैं। इसके ग्रति- 
रिक्त पशु-श्रतिक्रमण भ्रधिनियम, बंगाल फेरीज एक्ट, बंगाल पुलिस एक्ट 
के अन्तगंत मी कुछ प्रकार के ग्रपराघों की सुनवाई के अधिकार प्राप्त हैं ।: 
मद्रास 

गुण--गुणो भ्रादि की कोई व्यवस्था नहीं है । 

निर्माण--हर गांव के लिए एक पंचायत की स्थापना की जाती है,. 
जिसकी भ्राबादी पांच सौ से कम न हो । पांच से पन्द्रह तक की सदस्य- 
संख्या का निर्धारित ढंग से चुनाव कराया जाता है । 

ग्रधिकार--न्याय-पंचायतों को १५ २० तक के जुर्माने के श्रधिकार 
दिये गए हैं । एक सप्ताह की केद का आदेश भी न्याय-पंचायतें दे सकती 
हैं। पंचायतों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १६०, २७७, २८३, 
२९०, ३२५, ३३४, ३५२, ३५८, ३७९, ५०४, ५१०, के भ्रन्तगंत मुकदमे 
सुनने के भ्रधिकार प्राप्त हैं । 

बिहार 

गुण--न्याय-पंचायतों की स्थापना ३ से ७ तक के गांवों के लिए होती 
है । प्रत्येक ग्राम-पंचायत का प्रधान न्याय-पंचायत, जिसे ग्राम-कचहरी 
कहते हैं, पदेन सदस्य होता है। इन सदस्यों को अधिकार है कि वे स्त्रियों 
तथा परिगणित जातियों में से कुछ सदस्यों को ग्राम-कचहरी में सह- 
योजित करें तथा ग्रपने में से एक प्रधान और उप-प्रधान का चुनाव करें । 

श्रधिकार- न्याय-पंचायत को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 
१६०, २७७, २८३, २९०, ३२३, ३३४, २५२, ३५८, ४०४ और ५१० 
के भ्रन्तगंत किये गए भ्रभियोगों में निर्णय देने का ग्रधिकार है। ३८९ 
के भ्रन्तगंत यदि चोरी के माल का मूल्य १० रुण्से कम हो तो ग्राम- 
कचहरी इस प्रकार के भ्रभियोगों का निर्णय कर सकती है । अन्य भ्रधिकार 
दुसरे प्रदेशों के समान हैं । 

अन्य विशेषताएं--विहार पंचायत अधिनियम के भ्रन्तगंत इस बात 
की व्यवस्था की गई है कि ग्राम-पंचायतें उन कार्यों के लिए, जिनका 
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सम्बन्ध सावंजनिक :हित से हो, लोगों से भ्रनिवाये रूप से श्रम-कर ले 
सकें। | व 
मध्य प्रदेश 
गुण-- पंचों तथा सरपंचों के लिए शिक्षा की कोई शतं नहीं रखी 
गई है, परन्तु न्याय-पंचायत के लिए सचिव की व्यवस्था की गई है । 
निर्माण--विकास-खण्ड-क्षेत्र को कई भागों में विभवत करके न्याय- 
पंचायतों की स्थापना की जाती है । प्रत्येक क्षेत्र में एक से भ्रधिक पंचा- 
यतें होती हैं । जिलाधीश प्रत्येक पंचायत में से चुने जानेवाले सदस्यों की 
संख्या निर्धारित करता है। न्याय-पंचायत में ग्रादिवासी, परिगणित 
जातियों तथा स्त्रियों में से सदस्यों को सहयोजित किये जाने की भी 
व्यवस्था है । पंच भ्रपने में से एक प्रधान और एक उप-प्रधान का चुनाव 
करते हैं । 
अ्रधिकार--न्याय-पंचायतों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४०, 
१६०, १७२, १७४, १७८, १७९, २६६, २७७, २७९, २८३, २८५, 
२६०, २९४, ३२३, ३३४, ३३८, ३४१, ३५२, ३५५, ३५७, ३५८, 
३७४, ३७९, २८०, ३८१, ४०३, ४११, ४२०, ( ५० रु० तक), 
४२८, ४२९, ४३०, ४४७, ४४८, ४५१, ५०४, ५०६, ५०९, श्रौर 
५१० के अन्तरगत किये गए ग्रपराधो के विषय में निर्णय टेने के अधिकार 
प्राप्त है । इसके अतिरिक्त पशु-प्रतिक्रमण-प्रधिनियम, वैक्सी नेशन श्रधि- 
नियम, बाल-धूम्रपान अधिनियम के भ्रधीन भी पंचायतों को अधिकार 
प्राप्त हैं । न्याय-पचायत १०० २० तक जुर्माना कर सकती है । 
राज्य में समझोता-बोड की स्थापना भी की गई है। यह बोडे प्रत्येक 
अभियोग में समझौता कराने की कोशिश करता है, ताकि लोग फजूल- 
खर्ची से बच सके । 
मैसूर 
 गुण--न्यायःपंचायत के सदस्य पढ्ने-लिखने में समर्थं हैं। पंचायतके 
लिए एक सचिव की नियुवित भी की गई है । यह सचिव बलकं का कायं भी 
करता है। 
'निर्माण-मंसूर पंचायत भ्रधिनियम १९५९ के ग्रनुसार यह व्यवस्था 
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की गई है कि प्रत्येक पंचायत-क्षेत्र या पंचायतों के समूह के.लिए यह स्था- 
पना की जाय । पंचायत या पंचायत-समुह के क्षेत्र के ग्राम-पंचायतो के 
सदस्यों द्वारा उनमें से पांच सदस्यों का चुनाव कराया जाता है । ये पंच 
अपने में से एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं, जो कि न्याय-पंचायत की 
कार्यवाही के लिखने-पढ़ने का कार्य करता है। 

अधिकार--न्याय-पंचायतों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 
२६९, २७७, २०८३, ३२२, २५८, ३७९, ४२६, ४४७, ४४८, ४५१ 
और ५०४ के अन्तगंत मुकद्दमों के निणंय करने के अधिकार प्राप्त हैं । 
इसके अतिरिक्त, पशु-अतिक्रमण-अधिनियम के भ्रन्तर्गत भी इन्हें सामान्य 
अधिकार प्राप्त हैं। इन न्याय-पंचायतो को ५० रु० तक के जुर्माने के 
अधिकार प्राप्त हँ । यह पंचायत समझौता कराने का कार्य भी करती है। 

इसके साथ-ही-साथ न्याय-पंचायत, यदि सरकार का हुक्म हो, किसौ 
अन्य अभियोग की जांच भी करती है । 

राजस्थान 

गुण- न्याय-पंचायत के सदस्य ३० वर्ष की झायु से कम नहीं होते । 
-यह व्यक्ति हिन्दी को शीघतापूवंक पढ़ तथा लिख सकते हैं । 

निर्माण--एक से अधिक पंचायतों के समूह के लिए न्याय-पंचायत 
की स्थापना की जाती हे । न्याय-पंचायत के क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक 
पंचायत में एक पंच का चुनाव होता है, जो भपने चेयरमैन का चुनाव 
करते हैं। 

अधिकार--न्याय-पंचायत भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४०, 
१ ६०, १७२, १७४, १७५, १७८, १७९, १ ८०, १८८, २०२, २२८, 
२६४, २६७, २६६, २७७, २७५, २७६, २८३, २८५, २८५६, २८८, 
२८९, २९०, २९४, ३२३, ३३४, २३६, ३४१, ३५२, ३५६, ३५७, 
३५८, ३७४, ३७९, ३८८, ३४१, ४०३, ४११ (जब वादग्रस्त वस्तु का 
मूल्य २५ २० तक हो), ४२६, ४५८ (जब वादग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य 
१० २० तक हो), ४३०, ४४७, ४४८, ४६१, ५०४, ५०६, ५०९ और 
५१० के अन्तरगत आनेवाले भ्रभियोगों की सुनवाई कर सकती है । 

इसके अतिरिक्त पशु-ग्रतिक्रमण अधिनियम १८७१, वेक्सी नेशन एक्ट 
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१८८०, पशु अत्याचार निवारण अधिनियम १८६०, राजस्थान सावं- 
जनिक जुआ अधिनियम १६४६, सिगरेट रोकथाम एक्ट १६५०, आदि 
के अन्तर्गत भ्रानेवाले भ्रभियोगों की जांच करने का न्याय-पंचायत को 
प्रधिकार है । 

न्याय-पंचायत केवल ५० रु० तक जुर्माना कर सकती हे । 

जहांतक दीवानी तथा माल के अ्रभियोगों का सम्बन्ध है, यह 
पंचायत केवल २५० रु० की मालियत तक के वाद की सुनवाई कर ' 
सकती है, परन्तु सरकार की स्वीकृति पर ५०० २० तक के भी । 

पंचायतें समझौता कराने में भी कदम उठा रही हे । 

। हिमाचल प्रदेश 

गुण--न्याय-पंचायत के पन्द्रह पंचों को चुनते समय, जो कि प्रदेश 
| के निवासी ही होते हैं, ग्राम-सभा यह देख लेती है कि इनमें से लगभग 
| तीन-चार व्यक्ति पंचायत की कार्यवाही हिन्दी में लिखने योग्य हैं । 
| निर्माण व अ्धिकार--हिमाचल प्रदेश पंचायत-राज भ्रधिनियम में 
इस बात की व्यवस्था की गई है कि न्याय-पंचायतो के सम्मुख अभियोग 
दायर किये जाने से पहले ग्राम-पंचायत की समभौता-समिति वादी- 
प्रतिवादी में प्रापसी सुलह कराने का प्रयत्न करे और यदि सुलह न हो सके 
तो अभियोग स्थानीय न्याय-पंचायत के सम्मुख दाखिल किया जाय । 

प्रत्येक ग्राम-पंचायत एक समिति नियुक्त करती है, जिनमें तीन से 
पांच तक सदस्य होते हैं। इस समिति को समभोता-समिति कहते हैं । 
यदि समभोता-समिति विभिन्न पक्षों में समझोता कराने के भ्रपने उद्देश्य 
में सफल च हो तो अभियोग न्याय-पंचायत के{सम्मुख दाखिल किये जाते 


ह 2 सिक 
प्रत्येक ग्राम-सभा-क्षेत्र के लिए एक न्याय-पंचायत की स्थापना की- 
जाती है । इसमें पन्द्रह सदस्य होते है, जो अपने में से एक सरपंच झोर 
एक या दो नायब सरपंचों का चुनाव करते हैं। इन न्याय-पंचायतों को. 
दीवानी, फोजदारी तथा माल-सम्बन्धी तीनों प्रकार के अधिकार प्राप्त 
। . हैं। दीवानी वादों की सीमा १०० २० तक है। माल-सम्बन्धी श्रधि- | 
कारों के भ्रघीन सीमा-सम्बन्धी वादों का निर्णय करना न्याय-पंचायत | 





| 
| 
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का काम है । फौजदारी के ग्रभियोगो का न्याय-पंचायतों को १०० रु० 
तक जुर्माना करने का अधिकार प्राप्त है । श्रपने क्षेत्र में शान्ति बनाये 
रखने. के लिए पन्द्रह दिन की जमानत व मुचलका लेने का अधिकार भी 
इन्हें प्राप्त हैं । 
भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित धाराशों के अन्तर्गत किये 
गए अपराधों तथा उनसे सम्बन्धित प्रोत्साहन-सम्बन्धी भ्रभियोगों में 
' निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है 
| १६०, १७२, १७८, २२८, २६४, २६५, २६६, २६७, २७७, 
२७६, २८३, २८५, २८६, २८८, २६०, ३२३, ३३४, ३३६, ३४१, 
३५२, ३५८, ४०३, ४०६, ४११, ४१७ (१०० २० तक) ४२६ 
(५०२० तक), ४२६ (५० २० तक), ४४७, ४९८, ५०४, ५०६, 
५०९ ओर ५१० ग्रादि। 
इनके श्रतिरिक्त पशु-ग्रतिक्रमण-्रधिनियम,. सार्वजनिक जुम्रा भ्रधि- 
नियम, तथा वेक्सीनेशन एक्ट झादि के अधीन भी अधिकार है। | 
च्याय-पंचायतों के क्रम में श्रपील तथा निगरानी का भी प्रावधान 
रहता है, जिसका संक्षिप्त विवरण भूमिका में किया जा चुका है । और 
श्रामतौर पर अपील के अधिकार न्याय-पंचायत के समस्त सदस्यों के पूरे 
बेंच को अथवा ऊपरवाली पंचायत को हैं और निगरानी क साधारण 
भ्रदालतों को । 


न्याय-पंचायतों के कार्य का अध्ययन तथा कुछ सुझाव 
न्यांय-पंचायतों के विकास के सम्बन्ध में पहला विशिष्ट म्रध्ययन 
ला कमीशन' ने सन्‌ १६५८ में किया भ्रोर उसमें कुछ सुझाव दिये। यह 
सुझाव उक्त भ्रायोग की रिपोट के अध्याय ४३ में उल्लिखित.हैं । इनके 
ऊपर विधि-मन्त्रियों के सम्मेलन में जून १९६० में विचार हुग्रा:। 
` आखिरकार केन्द्रीय मन्त्रि-मण्डल ने एक अंध्ययन-मण्डल नियुक्त करने & 
का निश्‍चय किया ध्रोर अ्रक्तूबर १६६० में इस प्रकार के मण्डल का 
निर्माण हुभ्ना, जिसके निम्नलिखित सदस्य थे-- + 
१० थीं जी० झार० राजगोपाल, 


`+ ७ 





१९४ न पंचायत-राज 


स्पेशल सेक्रेटरी --अ्रष्यक्ष 
२. श्री ए० प्रकाश, 

कमिशन र, पंचायती-राज --सदस्य 
३. श्री के० आार० प्रभु, मुडी क 

डेपुटी सेक्रेटरी _ "सदस्य 


श्री के० भ्रार० प्रभु को भ्रन्य कार्यवश यह सदस्यता छोडनी पड़ी 
और उनका स्थान श्री एल० एम० नादकरणी, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने 


लिया। 


इस मण्डली ने समस्त राज्यों तथा संघ-क्षेत्रों से विवरण मंगवाये, ' 


प्रबनावली भेजकर मत प्राप्त किये और सारे देश,का भ्रमण करके राज्यों, 
अधिकारियों, नेताओं तथा जनता से सम्पर्क स्थापित करके लोगों के 
विचारों का संकलन किया तथा न्याय-पंचायतों का चलन देखा । इस 
मण्डली की रिपोर्ट अप्रैल १६६२ में प्रकाशित हुई श्रौर जिन निष्कर्षो 
वर यह मण्डलो पहुंची, उसका सार उंन्हींके शब्दों में इस प्रकार है-- 
` १. न्याय-पंचायतो को भारत के इतिहास में एक महत्व का स्थान 
ग्राप्त है और अतीत में उनकी सफलता इस बात की श्रोर संकेत करती 
हैं कि इनके पुनर्जीवन तथा समयानुसार ठीक सांचे में ढालने से हम सही 
रास्ते में एक ऐसा कदम उठायेंगे, जिससे कि कानून तथा न्याय-प्रदान के 
कार्य में जन-मानस के भाव प्रतिबिम्बित होंगे तथा यह पद्धति एक बार 
फिर जन-मूलक हो जायगी । 
२. न्याय-वितरण-कायं में जन-साधारण के सहयोग का कतिपय 
मुख्य देशों में ग्रध्ययन यह स्पष्टतया प्रकट करता है कि युक्त प्रतिबन्धों 


` सहित जनःसाधारण में से लिये गए न्यायाधीशों की संस्था को सफल 
, बनाना कठिन नहीं होगा, यदि इसकी श्रावद्यकता अनुभव की जाय। 


३. संविधान की धारा ४० में वणित लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के 
क्रम के चलन से गांव के लोगों में साधारण जागृति ग्राई है ग्रोर प्रब 
यह स्पष्ट है कि उपयुक्त सुझाव के अनुसार पंचायती संस्थाएं सफलता ' 
पुबेंक चल सकती है । | त 

४. जहां भी न्याय-पंचायतें हैं, वे जनता की इस बास्तविक झाव- | 
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श्यकता की पूर्ति करती हैं कि वह उनके विवादों को कम-से-कम समय 
तथा व्यय में सुचारु रूप से सुलझा देती हैं। गो न्याय-पंचायतों के 
विरुद्ध की गई कुछ ग्रालोचना में सचाई है, परन्तु समुचित उपायों से 
इन आलोचनाओ द्वारा प्रकट की गई त्रुटियों को दूर किया जा सकता 
है.। | न 
५. ग्राम-पंचायतों को, जो प्रबन्ध-सम्बन्धी अधिकारों से सम्पन्न द, 
न्याय-सम्बन्धी अधिकार देना न तो आवश्यक है, न ही वांछित और 
न्याय को प्रबन्ध से पृथक करने का सिद्धान्त ग्राम-स्तर तक अनुकरणीय 
' होना ठीक ही है । 
| ६. दलबन्दी के बुरे प्रभावों से बचने के लिए न्याय-पंचायते ग्रामों 
के समूह के वास्ते बनाई जानी चाहिए । इन समूहों का निर्माण, क्षेत्र, 
समीपता, जन-संख्या, यातायात के साधनों, भ्रादि बातों को ध्यान में 
रखकर किया जाना चाहिए । जहां ग्राम इतना बड़ा हो कि एक ही ग्राम 
के लिए एक न्याय-पंचायत की स्थापना जरूरी समझी जाय तो ग्राम को ` 
चाडो में बांटा जा सकता है। 


७. न्याय-पंचायतों के निर्माण; में किसी प्रकार के मनोनीतिकरण EE 


को स्वीकार नहीं किया जा सकता । ग्रामीणों को इस कार्य में स्वतन्त्रता 
रहनी चाहिए प्रत्यक्ष ग्रथवा प्रत्यक्ष चुनाव में से किसी एक पद्धति 
को स्वीकार किया जा सकता है । अप्रत्यक्ष चुनाव ही इस समय सर्वोत्तम 
ढंग मालूम देता है और अप्रत्यक्ष चुनाव के विभिन्न तरीकों में से सर्वो- 
त्तम यही मालूम देता है कि हर ग्राम-पंचायत न्याय-पंचायत-कषेत्र के लिए 
निर्धारित संख्या में पंच चुने । : 

८. एक ही व्यक्ति को न्याय तथा ग्राम, दोनों पंचायतों पर रखा 
जाना वांछित नहीं होगा । | ॥ ब्‌ 
९. सव-सम्मति से न्याय-पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन को 
«प्रोत्साहन देना उचित होगा । | ; 
` ४४ १०. न्याय-पंचायत का प्रधान उक्त पंचायत के सदस्यों को ही अपने 

में:सेः चुनना चाहिए । | | 
११. न्याय-पंचायत के कायं में ग्रखण्डता लाने के लिए श्रावश्यक 
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है कि सदस्यों का एक भाग एक बार पद त्याग करे । 

१२. न्याय-कार्य में स्त्रियों का शामिल करना बड़ा ही जरूरी होगा ॥ 
इसलिए यह प्रावधान रहना चाहिए कि कम-से-कम महिलाएं हर न्याय- 
पंचायत में सहयोजित की जायं। 

१३. अनुसूचित जातियों में से भी न्याय-पंचायत में सहयोजन उस 
समय तक झावश्यक होगा जबतक कि उन्हें संविधान के अधीन सुविधाएं 
प्राप्त हैं । 

` १४, ३० वषं की न्यूनतम.ग्रायु तथा भली प्रकार लिखने-पढ़ने की 
क्षमता न्याय-पंचायत के पंच की योग्यता रहनी चाहिए । सम्पत्ति “सम्बन्धी 
योग्यता रखना ठीक नहीं होगा । पिछडे वर्गो की दशा में कुछ ढील दी 


जानी आवश्यक रहेगी । . 


१५. न्याय-पंचायतों के सुचारु रूप से संचालन के वास्ते यह जरूरी 
होगा कि पंच भली प्रकार प्रशिक्षित हों । यह प्रशिक्षण-कायं एक सुवोध 
पथ-प्रदर्शिका के इदं-गिदे केन्द्रित हो । प्रशिक्षण-शिविर तथा पत्रिकाए 
भी सहायक हो सकती हैं। भ्रच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आवस्यक | 
होगा कि प्रोग्राम अखिल भारतीय हो। 

१६. न्याय-पंचायतों को, जहां मामलों को सुनने के भ्रधिकार हों, 
उनके सुनने का किसी श्रोर को साथ-ही-साथ अधिकार नहीं होना 
चाहिए । 

१७. नागरिक न्याय में इनके अधिकार साधारण लेन-देन के वादों 
तक रहने चाहिए, जिनका विशेष विवरण अ्रध्याय € के पैरा २ में है। 

१८. श्रवण हेतु आथिक सीमा २५० रु० तक होनी चाहिए, जो पक्षों 
की स्वीकृति से ५०० रु० तक जा सके । यह सत्ता २५० २० से ५०० २० 

तथा ३०० से १००० रु० तक बढ़ाई जा सकती है । | 

१९. न्याय-पंचायतों के अधिकार ग्रसीमित परिधि तक पक्षों की स्वी- 

कृति से नहीं बढ़ सकने चाहिए। . | 

२०. विवाहःसम्बन्धी वादों में स्याय-पंचायतों को भ्रधिकार देने का 

समय प्रभी ग्राने को है । परन्तु इन्हें भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा: ४प८ 
प्रादि में रिपोर्ट लेने के लिए प्रयोग किया जा सकता है । > 
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२१. फौजदारी में न्याय-पंचायतो को छोटे-छोटे मामलों के ग्रधिकार 
दिये जाने चाहिए, जिनका वर्णन भ्रध्याय ९, पैरा १३, १४, १५ में किया 
गया है । 

२२. न्याय-पंचायतों को ५० रु० तक जुर्माना करने का भ्रधिकार 
होना चाहिए, जो १०० ₹० तक बढ़ाया जा सके । परन्तु कारावास-दण्ड 
देने का अधिकार इन्हें किसी भी दशा में न होना चाहिए । 

२३. धारा १४४ आदि के अधीन पंचायतों को मनाही की थाज्ञा 
जारी करने ग्रथवा शान्ति कायम रखने के लिए जमानत लेने के अधिकार 

नहीं होने चाहिए । 

२४. ग्रधिक अधिकार देने के लिए पंचायतों का वर्गीकरण उचित 
'नहीं होगा । 

२५. माल के मामलों में न्याय-पंचायतों को कोई भी भ्रधिकार देना 
उचित नहीं होगा । भ्रलवत्ता उन्हें रिपोट लेने के लिए प्रयोग किया जा 
सकता है। 

२६. मुकददमों को निर्णय हेतु प्रस्तुत करने से पूर्वं राजीनामा की 
पद्धति की उपयोगिता से कोई इन्कार नहीं कर सकता । 

२७. यह कार्य न्याय-पंचायत के अधीन रहना चाहिए कि वह राजी- 
नामे के सिए पृथक्‌ कमेटी बनाये या नहीं । 

२८. जिन मुकहमों में राजीनामा किया जा सके, बह वे ही होने 
चाहिए, जिन्हें उनको सुनने का अधिकार प्राप्त हैं। | 

२९. न्याय-पंचायतों को साक्ष्य अधिनियम आदि में दजे प्रतिबंधों में 
नहीं जकड़ा जाना चाहिए। 

३०. ग्रवधि श्रधिनियम लागू नहीं होना चाहिए, परन्तु दीवानी 
मामलों में तीन वर्ष तया फौजदारी में एक वर्ष की प्रवधि का प्रावधान रहना 
चाहिए । 

३१. च्याय-पंचायत में वाद-सुनवाई हेतु बच बनाते समय यह ध्यान 
रहना चाहिए कि वादी तथा प्रतिवादी के गांव से एक-एक पंच जरूर हों. 


- यदि दोनों एक गांव में रहते हों, तो कम-से-कम एक उस. गांव से अवद्य 


गो ॥ “ ह 
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३२. न्याय-पंचायंत को गवाहों के संक्षिप्त बयान लिखने चाहिए 
ग्रौर फैसले में कारण दर्ज रहने चाहिए। 

३३. मुलजिम (अभियुक्त) की अनुपस्थिति में मुकद्दमा नहीं चलना 
चाहिए । यदि वह स्वयं उपस्थित न हो तो अदालत की मार्फत गिरफ्तार 
करके प्रभियुक्त को हाजिर करने का प्रवधान रहना चाहिए। 

३४. न्याय-पचायतो में फीस भ्रादि बहुत कम होनी चाहिए । 

३५. वकील को न्याय-पंचायतो में पेश होने की अनुमति नहीं होनी 
चाहिए। 

_ ३६. इजराए की दशा में न्याय-पंचायतो को चल-सम्पत्ति की कुर्की 
तथा उसके बेचने के अधिकार रहने चाहिए। इन उपायों से वसूली न 
होने पर इजराए कलेक्टर को हस्तान्तरित हो जानी चाहिए, जहां रकम 
माल या बाकी की तरह वसूल की जाय । 

३७. न्याय-पंचायतों के रिकार्ड अच्छी तरह रखे जाने चाहिए और 
उनका समय-समय पर निरीक्षण होता रहना चाहिए । 

. ३८. न्याय-पंचायतों के लेखन-सम्बन्धी कायं के वास्ते एक सचिव 
रहना चाहिए । कार्य-भार कें अनुसार एक-दो ग्रथवा तीन न्याय-पंचायतों 
के लिए एक सचिव रखा जा सकता है। इनको पर्याप्त प्र शिक्षण दिया 
जाना आवश्यक है। यह दशमो कक्षा पास होने चाहिए । 

३९. पंचायतों के सचिवों का एक पृथक केडर हर राज्य में कायम 
किया जा सकता है, जिसको किसी विभागीय केडर के साथ जोड़ा जा 
सकता है, जिसमें इनको तरक्की मिल सके । 

४०. विशेष प्रधिकारी अथवा न्यायाधिकारी हाईकोर्ट की सलाह से 
नियुक्त किये जा सकते हैं, जो च्याय-पंचायत के कायं का निरीक्षण तथा 
पर्यवेक्षण करें । RF 
४१. किसी ग्रयोग्यता पर अथवा राजनैतिक दलों से सम्बन्ध पर 
अथवा साम्प्रदायिक दलों में सक्रिय भाग लेने पर पचों के निष्कासन के 
अथवा पंचायत के निरसन के भ्रधिकार रहने चाहिए, परन्तु इनकी ग्रपील 
का प्रावधान रहना चाहिए । 


२. न्याय-पंचायत के निर्णयों की म्रपील की कोई आवश्यकता नहीं ॥ 
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४३. न्याय-पंचायतों के निर्णयों से निगरानी (रिवीजन) सुनने 
के भ्रधिकार न्याय-सम्बन्धी भ्रधिकारी के पास रहना चाहिए । इस भ्रधि- 
कारी को हस्तक्षेप के भ्रधिकार उसी दशा में हों, जबकि उन्हें निर्णय के 
ठीक होने पर विइवास न हो | यदि वास्तविक न्याय हो चुका हो, तो उसमें 
परिवतंन नहीं होना चाहिए । 

४४. एक न्याय-पंचायत से दूसरी अथवा न्याय-पंचायत से भ्रदालत 
को वाद हस्तान्तरित करने प्रावधान रहना चाहिए, परन्तु ऐसे वादों में 
सरपंच को तलब नहीं करना चाहिए । रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए। 

४५, सीनियर न्याय भ्रधिकारी द्वारा, दीवानी कारंवाई को, भ्रन्याय 
होने की दशा में, रह किये जाने के भ्रधिकार रहने चाहिए । इस दृशा में 
यदि प्रार्थना भूठो हो तो प्रार्थी पर खर्चा डाला जाना चाहिए । 

४६. श्रदालतों को पंचायतों से वाद वापस लेने का भ्रधिकार नहीं 
होना चाहिए, परन्तु न्याय-पंचायतों को यह भ्रधिकार रहने चाहिए कि 
वह वाद झदालत को, वाद की कठिनाई के कारण, हस्तान्तरित कर सके । 

४७. न्याय-पंचायत की स्टेशनरी भ्रादि की आवश्यकताएं पूर्ण की 
जानी चाहिए । 

४८. पंचों को कोई वेतन नहीं मिलना चाहिए, परन्तु उनको भ्रसल 
खर्च मिलना चाहिए, जो उनको बैठक'में हाजिर होने पर झाये । 

४९. न्याय-पंचायतों के पंचों को एक न्याय-भ्रधिकारी की तरह मान 
तथा रक्षण प्राप्त होना चाहिए। इन्हें लोक-सेवक समभा जाना चाहिए । 
पुलिस तथा अन्य विभागों द्वारा इन्हें पूर्ण सहयोग प्राप्त रहना चाहिए । 

५०. न्याय-पंचायतों द्वारा किये गए कार्य का संकलन तथा वितरण 
बहुत भ्रावरयक है । 

५१. न्याय-पंचायतों को अपने कार्य में प्रोत्साहित करने के लिए 
इनामों आदि का क्रम जारी करना लाभप्रद होगा । 

५२. समस्त राज्यों में न्याय-्पंचायतों को एक नमूने पर ढासना 
कठिन कायं नहीं है । 

इन सभावों पर प्रब सब राज्य विचार कर रहे हैं। इस मण्डली ने 
न्याय-पंचायत-ग्रधिनियम का एक मसविदा भी प्रस्तुत किया है। 


० & 3 
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१५ अगस्त १९४७ को जव भारत ने प्रभुसत्ता ग्रहण की और उसके 
भली प्रकार उपभोग हेतु २६ जनवरी १६५० को श्रपना संविधान ग्रहण 
किया तब भी सत्ता की चाबी केन्द्र तथा राज्य स्तर के प्रतिनिधियों तक 
ही पहुंची । सत्ता-प्राप्ति तथा लोकतन्त्र के फल राज्य-स्तर से नीचे गांवों 
तक न पहुंच सके । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना १६५१ में प्रारम्भ हुई। और जेसा कि संवि- 
घान में निर्दिष्ट था कि ग्राम-पंचायत प्रशासन की इकाई के तौर पर संग- 

ठित होंगी, योजना में विकास-सम्बन्धी कार्यों के लिए पंचायतों को एजे- 
न्सी स्वीकार किया गया श्रौर सिफारिश की गई कि इन्हें कानून के श्रधीन 
ऐसे कायं सौपे जायं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इस वात पर जोर 
दिया गया और यह मी कहा गया कि ये भ्रपने बजट बनायें। ग्राम-स्तर 
की योजनाएं बनायें तया समस्त सरकारी सहायता पंचायतों द्वारा ही 
ग्रामीण जनता तक पहुंचे। सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में पंचायतों को 
पूरा-प्रा महत्व दिया भर यह कहना भ्रतिशयोक्ति न होगी कि पंचायतों 
को पुष्ट करने तथा उनका महत्व बढ़ाने का श्रेय सामुदायिक मन्त्रालय 
तथा सामुदायिक विभाग को है । इन दो योजनाश्रों के काल में पंचायतों 
की संख्या ८१,३७० से बढ़कर १,६४,३५८ हो गई प्रौर समय-समय पर 
सामुदायिक विकास के कार्य के मूल्यांकन से यह प्रकट होता रहा कि गो 
जनता विकास-कार्य में बड़ा सहयोग देती रही,परन्तु प्रेरणा का स्रोत जनता 
न बन सकी | यह कायं सरकारी कमंचारियों के पास ही रहा । ध्येय तो यह 
“था कि यह कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम बने भ्रोर जनता से. ही प्रेरणा 
प्राप्त करे। ` 
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श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 
राष्ट्रीय विकास-मण्डल ने विकास-कार्य की गतिविधि देखने के लिए 
'एक प्लान प्रोजेक्ट्स नामक कमेटी ने सन्‌ १६५७ में श्री बलवन्तराय 
“मेहता की अ्रध्यक्षता में सामुदायिक विकास-कार्य के मुल्यांकन के लिए एक 
अध्ययन-मण्डली की नियुक्ति की । इस मण्डली को ग्रब झामतौर पर श्री 
.बलवन्तराय मेहता कमेटी कहा जाता है । उक्त मण्डली की नियुक्ति सामू- 
दायिक विकास-कार्यो में दक्षता तथा मितव्ययता लाना था । जो विवरणा- 
-स्मक प्रश्‍नावली रखी गई, उसमें एक यहं प्रश्न भी था कि इस कायं में, 
उपरिलिखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु, संगठनात्मक सुधार क्या होने चाहिए । 
इस मण्डली के श्रन्य भी बहुत सुझाव है, परन्तु लोकतन्त्री विवे नट्रीकरण 
की तो मानो यह रिपोर्ट बाईबल बन गई है। इसका विस्तृत विवरण _ 
-रिपोर्ट के अध्याय द्वितीय में है, जिसे संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है- 

३ (२:८) सरकार को चाहिए कि विकास-सम्बन्धी कुछेक कार्यों 
में समस्त शक्ति ऐसी संस्थाश्रों को हस्तान्तरित कर दे, जिनके सुपुर्दे उसके 
सीमांधिकार में विकास-कार्य किया जाय शोर भ्रपने पास केवल सलाह, 
पर्यवेक्षण तथा उच्चस्तरीय योजना-निर्माण कायं रखे । 

४ (२:१२) विकास-खण्ड के स्तर पर विकास-खण्ड की सीमा के 
श्रन्तगेत एक निर्वाचित स्वशासित संस्था का निर्माण किया जाय, जिसका 
नाम पंचायत-समिति हो । न 

५ (२१५) पंचायत-समिति का निर्माण ग्राम-पंचायतों से अप्रत्यक्ष 
“निर्वाचन द्वारा हो । 7 

६ (२'१६) विकास-खण्ड में पड्नेवाली नगरपालिका श्रपने सदस्यों 
में से एक प्रतिनिधि को पंचायत-समिति में भेजे । शासन को अधिकार 

रहे कि ग्राम-प्रधान नगरपालिकाप्रों को पंचायतों में बदल दे । 

७ (२१७, २'१८) जहां स्थानीय परिस्थितियां ऐसी मांग करे, १० 
प्रतिशत प्रतिनिधि सहकारी संस्थाओं के, चुनाव भ्रथवा मनोनीतिकरण 
द्वारा लिये जायं । पंचायत-समिति का कार्यकाल पांच वषं होना चाहिए । 

८ (२'१९, २:२०) पंचायत-समिति के कार्यों में कृषि के सब पहलू, 
“पशु-विकास, स्थानीय उद्योगों का विकास, जन-स्वास्थ्य, कल्याणकारी 
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प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासन तथा श्रांकडों का संग्रह, इत्यादि समाविष्ट 
रहेंगे । यह समिति विकास के समस्त कार्य करने के लिए शासन की 
एजेन्ट होगी । शेष कायं ग्रनुभव होने पर धीरे-धीरे दिये जायंगे । 
९ (२'२१) समिति के भ्राय के साधन यं हो सकते हँ-- 
« सीमा-अधिकार मे भूराजस्व का कुछ भाग 
« मराजस्व पर भ्रधिशल्क तथा लोकल रेट 
« व्यवसाय-कर 
. ग्रचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर शुल्क 
« अपनी अचल सम्पत्ति का किराया 
« पटटों तथा किरायो द्वारा अय | 
. यात्री-कर, मनोरंजन-कर, प्रारम्भिक शिक्षा शुल्क, मेला-कर 
तथा हाट-क्रर । 

८. मोटर-कर का भाग 

९. दान 

१०. शासन द्वारा अनुदान 

१० (२:२१) राज्य सरकारों को चाहिए कि इन समितियों को 
प्रतिबन्ध-सहित ग्रथवा प्रतित्रन्ध बिना उनकी श्रावश्यक्रताभ्नों को देखते 
हुए अनुमान दे । 

११ (२'२२) केन्द्रीय तथा राजकीय धनराशि, जो विकास-खण्ड 
में विकास-कार्यों पर व्यय होनी हो, वह इसी कार्य के लिए समिति को दी 
जानी चाहिए । 

१२ (२:२५) समिति के तकनीकी कमंचारी सम्बन्धित जिला- 
भ्रधिकारियों के तकनीकी नियन्त्रण में रहने चाहिए, परन्तु उनपर प्रशां- 
सनिक तथा कार्य-नियन्त्रण मुख्य प्रशासनिक ग्रधिकारी का रहनाः 

.चाहिए। | 


१३ (२२५) समिति का वाषिक बजट जिला-परिषद्‌ द्वारा प्रनु- 
मोदित होना चाहिए । 


१४ (२:२६) जनहित हेतु पंचायत-समितियों के पर्यवेक्षण के: श्रधि- 
कार शासन फे पास ही .रहने चाहिए । | ४ 
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१५ (२:२८) साधारणतया पंचायतों का निर्माण निर्वाचन द्वारा 
होना चाहिए, केवल दो महिलाझों तथा एक-एक अनुसूचित व ग्रादिम 
जाति सदस्यो की नियुक्ति का प्रावधान रहेगा । है 

१६ (२'२९) ग्राम-पंचायतों के प्रमुख ग्राय के साधन, ग्रह-कर, 
'मण्डी-कर, वाहन-कर, चुंगी, प्रदेश-कर, सफाई-कर, जल तया बिजली 
शुल्क, कांजी हाऊस द्वारा झाय,पंचांयत-समितियों द्वारा भ्रनुदान तथा अन्य 
शुल्क इत्यादि होंगे । 

१७ (२:३०) ग्राम-पंचायतों को कमीशन पर भूराजस्व संग्रह का 
कार्यं भी दिया जा सकता है। ः 

१८ (२:३०) भूराजस्व का जो भाग पंचायत-समिति को मिले,. 
उसका तीन-चौथाई तक ग्राम-पंचायत को मिलना चाहिए। 

१६ (२३१) पंचायतों द्वारा स्थानीय साधनों से प्राप्त प्राय, जो 
भ्राज तक चोकीदारों आदि पर खचं होती है, विकास-कार्यों पर खचं होनी 
चाहिए। | 
२० (२'३२) श्रधिनियम में ऐसा विधान होना चाहिए कि जिस 
व्यक्ति ने गत वर्ष कर न दिये हों, वह मताधिकार से वंचित हो जाय । 

२१ (२'३३) ग्राम-पंचायतों के बजट पंचायत-समितियों द्वारा 


पड़ताल किये जाकर भ्रनुमोदित होंगे । 
२२ (२'३४) ग्राम-पंचायतों के निम्नलिखित आ्रावश्यक कत्तंव्य 


होने चाहिए-- 

, पीने के पानी की व्यवस्था 

स्थानीय स्वास्थ्यकारक सफाई ग्रादिं कायें 
प्रकाश की व्यवस्था 

सड़कों का प्रबन्ध 

भूमि-व्यवस्था 

झांकड़ों का संग्रह 

ग्रालेखों का संरक्षण, तथा 


८. पिछड़ी जातियों का कल्याण » १०३ 
२३ (२: ३७) न्याय-पंचायत का अ्रधिकार-क्षेत्र ग्राम-सेवक स्केल 
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से भी बड़ा होना चाहिए और पंचों की नियुक्ति ग्राम-पंचायत द्वारा 
प्रस्तावित सूची में से सब-डिविजनल अथवा जिलाधीश द्वारा निर्दिष्ट 
संख्या में मनोनयन द्वारा होनी चाहिए । 

२४. (२' ३८) पंचायत-समितियों में तालमेल रखने के लक्ष्य से 
जिला-परिषद्‌ का निर्माण समितियों के प्रधानों, क्षेत्रीय विधान-सभा- 
सदस्यों, तथा संसद-सदस्यों द्वारा होना चाहिए । इसमें जिला-स्तरीय 
श्रधिकारी भी रहने चाहिए भर जिलाधीश इसका भ्रघ्यक्ष होना चाहिए । 

२५. (२: ४६) लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के प्रयोग की सफलता 
के लिए आवश्यक है कि तीनों स्तरों की संस्थाएं अर्थात्‌ ग्राम-पंचायत, 
'पंचायत-समिति तथा जिला-परिषद्‌ का निर्माण तथा संचालन एक ही 
समय में होना जरूरी है। 

२६. (२' ४७) निर्वाचित सदस्यों के लिए झ्रावश्यक: प्रशिक्षण का 
'प्रबन्ध भी बहुत जरूरी होगा । क 

उक्त कमेटी ने इस वात का भी जिक्र किया है कि कई राज्यों का 

'प्रस्ताव था कि अधिक सत्ता जिला-परिषद्‌ में होनी चाहिए । परन्तु कमेटी 
की राय में जिला-स्तरीय भ्रधिकार परिषद्‌ को होने पर भी इकाई 
'विकास-खण्ड को ही समझना चाहिए ौर उसके द्वारा काम होना 
चाहिए । सीधे तौर पर परिषद्‌ वहीं काम करें, जहां .पंचायत-समितियां 
"न हों । 

अर्थशास्त्री, डा० ई. एफ. शूमाखर ने भी, जो इंगलँण्ड में कोयला बोड 
'के आथिक सलाहकार थे और जिन्होंने गांधीवादी अर्थशास्त्र का गहरा 
अध्ययन किया है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, स्वावलम्बन, लघु उद्योगों का 
विकास साधारण जनता के लिए निम्नतम गुजारा-प्राप्ति की समस्याग्रों 
'का अध्ययन करते हुए लिखा है कि भारत के उपयुक्त विकास के लिए 
“योजना की इकाई जिला होनी चाहिए, जिसकी लगभग २० लाख आबादी 
महौ । ग्रौर इस तरह भारत ५०० से ३०० ऐसे जिलों का संघ होगा प्रौर 
योजना का विकास जिला-स्तर की स्वावलम्बन की भावनाओं से होगा । 


'यहीं योजना का प्रधान रूप से निर्माण होगा झोर यहीं उसे पुरा किया , 
ब्जायगा । . 9 | » 


ह. 
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श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिश राष्ट्रीय विकास-मण्डल 
तथा स्वायत्त-शासन-मन्त्री-सम्मेलनों ने स्वीकार कर लीं और केन्द्र हर 
राज्य से इन सिफारिशों के क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट भी 
लेता रहा। स्वायत्त-शासन-मन्त्रियों के केन्द्रीय मण्डल ने हैदराबाद में भ्रपनी 
पांचवीं बैठक में जो सिफारिश की श्रौर जिसे केन्द्रीय सरकार का निर्णय 
कहा जा सकता है, में राज्यों को पर्याप्त छूट दी गई थी भ्रौर केवल मोटे 
तौर पर नीचे लिखी बातों पर जोर'दिया गया--- 
(क) ग्राम से जिला तक तुस्तरीय तथा एक-दूसरे से पुरा तालमेल 
रखनेवाला संगठन हो; 

(ख) शक्ति का इनके पक्ष में वास्तविक हस्तान्तरण होना चाहिए; 
(ग) इन संस्थाग्रों को पर्याप्त श्राय-स्नोत हस्तान्तरित करने चाहिए, 
ताकि यह विकास-सम्बन्धी कार्य सफलतापूर्वक कर सकें; 

(घ) इन स्तरों के सब विकास-कार्य इन संस्थाय्रो द्वारा हों; 

(ङ) ऐसी योजना विकसित होनी चाहिए, जिसमें ग्रधिक शक्तियों 

का हस्तान्तरण भविष्य में सम्भव हो सके । 
इस सुझाव को सर्वप्रथम राजस्थान ने १६५९ का पंचायत-समितिः 

तथा जिला-परिषद्‌ श्रधिनियम पारित करके किया । इस नये भ्रान्दोलन 
का प्रारम्भ प्रधान मन्त्री श्री नेहरू के हाथों सै २ अ्रक्तुबर, १९५९ को 

ग्रा । 
इस श्रधिनियम के अनुसार ग्रामपंचायत तो वयस्कों द्वारा प्रत्यक्ष 
मतदान की पद्धति से चुनी जाती है, परन्तु खण्ड-विकास-समिति 
भ्रप्रत्यक्ष पद्धति के श्रनुसार निर्मित होती है । ग्राम-पंचायत के प्रधान, 
जिन्हें राजस्थान में सरपंच कहा जाता है, समिति के सदस्य होते हैं। 
स्थानीय विधान-सभा-सदस्य मताधिकार-रहित सदस्य होते हैं। दो 
प्रतिनिधि महिलाग्रों के और दो प्रनुसूचित तथा ग्रादिम जातियों के 
शामिल किये जाते हैं, यदि चुनाव द्वारा न भ्राये हों तो दो व्यक्ति 
सहकारिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए शामिल किये जाते हैं। विकास- 
खण्डाधिकारी-समिति का मुख्य कार्यकारी ग्रधिकारी होता है और एक 
सचिव भी नियुक्त किया जाता है। केन्द्रीय सहकारी भ्रधिकोष का 


का 
री. 
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'प्रधान पदात्‌ सदस्य होता है । प्रसाराधिकारी भी बेठको में शामिल होकर 
विचारों का प्रादान-प्रदान कर सकते हैं। जिला-परिषद्‌ का निर्माण 
'पंचायत-समितियों के प्रधानों, स्थानीय. लोक-सभा तथा विधान-सभा- 
सदस्यों, प्रधान केन्द्रीय सहकारी श्रधिकोष द्वारा होता हैं । जिलाधीश 
पदात्‌ सदस्य होता है। जिला-स्तरीय श्रधिकारी मताधिकार बिना 
विचार-श्वादान-प्रदान में भाग ले सकंते हें । जिलाधीश भिन्न-भिन्न स्तरों 
की पंचायतों में तालमेल रखता है तथा उनके सुचारु संचालन में सहायता 
देता है । 
इसके पश्चात्‌ ११ अबतुवर, १६५९. को प्रश्नान मन्त्री ने श्रान्ध्र प्रदेश 
में तस्तरोय पंचायत-राज का उद्घाटन किया । वहां भी क्रम लगभग 
इसी प्रकार का है । पंजाब ने इसी प्रकार का क्रम १९६१ में जारी किया 
है । मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, तथा पंजाब में अधिनियम पारित 
हो चुके दै । उत्तरप्रदेश ने इसी प्रकार के भ्रधिनियम का मसविदा तयार 
मकर लिया है । पंचायतों को जो वर्तमान शेली विभिन्न प्रदेशों में चल 
रही है, उसका विवरण पिछले अध्याय में दिया जा चुका है । इस 
-तुस्तरीय पंचायती राज की स्थापना से महात्मा गांधी के विचारानुकूल 
-मीनारात्मक शासन-पद्धत्ति का निर्माण हो रहा है। श्रब ग्राम-पंचायत 
“का सजीव सम्बन्ध खण्ड-विकास-समितियों तथा जिला-परिषदों द्वारा 
विधान-सभाग्नों तथा संसद से हो रहा है । विधान-सभा तथा संसद- 
सदस्यों के इन संस्थाओं में ग्राने से यह सम्बन्ध श्रौर भी सजीव करने 
का प्रयत्न किया गया है | योजना के निर्माण तथा उसे पुरा करने में 
जनता का सीधा तथा प्रभावपूणं हाथ होने से योजना पूर्ण रूपेण ' जनता 
की योजना बन गई हे । नोकरशाही पृथक ढांचा न रहकर जनता का 
अंग बन गई है प्रोर इससे ग्राम तथा ग्रामीण जनता पूणं राष्ट्रीयता की 
भावना से पुष्ट होकर देश को पुष्ट कर रही है । पंचायती प्रथा के 


“सम्बन्ध में जो यह भ्रान्व धारणा थी कि इससे राष्ट्रीयता निर्बल होती 


-हे, उसका अब निराकरण हो रहा है । इस पद्धति के विकास द्वारा ज्यों- 
“ज्यो ग्राम-विकोस-खण्ड तथा जिले स्वावलम्बन और उन्नति की ग्रोर 


"अग्रसर होंगे भ्रोर कृुषि-उंत्पादन के साथ-साथ कुटीर तथा लघु उद्योग 
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'पनपेगे त्यों-त्यों समूचा देश पुष्ट, समृद्ध तथा शक्तिशाली होता चला 
जायगा । इस प्रकार भारत में लोकतन्त्र के एक ऐसे नतन स्वरूप का 
विकास होगा, जो विशव में वतमान लोकतन्त्री तथा साम्यवादी घड़ों 
की खाई को पाटकर विश्व-शान्ति के स्वप्नों को समूतं करेगा । - 

इस नये प्रयोग को सफल बनाने के लिए इस नई दिशा में जन-साधा- 
रण तथा कमचारी वग का वांच्छित प्रशिक्षण श्रावश्यक है। इस भ्राव- 
झ्यकता की श्रोर भी देश के नेताग्रों तथा शासन का पुरा-प्रा ध्यान है । 


ग्रामजस्तर से जिला-स्तर तक प्रशिक्षण शिविर लगाये जाकर यह कायं 
सम्पादन किया जा रहा है । राज्य तथा प्रखिल देशीय स्तर पर सम्मेलन 
-तथा विचार-गोण्ठियों का ग्रायोजन होता है। 'इर वषं स्वायत्त-शासन- 
'मन्त्रियो तथा विकासायुक्तों के सम्मेलन होते है । इनमें हर राज्य में 
“पंचायती राज की प्रगति पर विचार-विमशं होता है भ्रौर फिर ऐसी 
नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जो सारे देश के लिए उपयोगी 
"तथा लाभदायक समभी जायं । 


गेर-सरकारी क्षेत्र में अखिल भारतीय पंचायती परिषद्‌ तथा 


अखिल भारतीय सर्वे-सेवा-संघ भी इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे 
हैं । इन संस्थाम्नों का सामुदायिक विकास-मन्त्रालय से पूरा तालमेल है 


प्रोर सामुदायिक विकास-मन्त्री श्री सुरेन्द्रकुमारजी की इस दिशा में 
'विशेष अभिरुचि तथा उत्साह ने इस कायं को श्रपूवव प्रगति प्रदान की है । 


आशा को जाती है कि आगामी पांच वर्षों श्रर्थात्‌ तृतीय पंचवर्षीय योजना 


काल में पंचायती राज पुणं रूपेण विकसित होकर देश का राष्ट्र-व्यापी 


* शक्तिशाली संगठन बन जायगा। 
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सर्वोदय और पंचायतें 


सर्वोदय शब्द का वर्तमान भ्रर्थो तथा पद्धति के“रूप में जन्म सन्‌ 
१९०४ में तब हुआ जब महात्मा गांधी ने रस्किन की पुस्तक “अन टू दी 
लास्ट' पढ़कर वास्तविक प्रजातन्त्र के लिए 'बहुतों के बहुत भले” के स्थान 
“सबके बहुत भले? का घोष देकर एक नई विचारधारा को विश्व के सामने 
रखा । प्रजातन्त्र के प्रागैतिहासिक स्वर्ण युग की बाते तो ग्रधिकतर 
अनुमान तथा कथानक मात्र ही रह. गये हैं । हमारे युग के जाने तथा 
माने हुए इतिहास में तो सर्वप्रथम लोकतन्त्री क्रान्ति फ्रान्स की क्रान्ति 
ही है, जब लुई १४वें के विलास तथा प्रातंक के विरुद्ध निरीह, निस्स- : न 
हाय, तथा निर्बल समभी जानेवाली जनता एक खूंखार सिह की तरह 
जाग उठी थी । विलासियों के लहू से. फ्रान्स की भूमि रंजित हो गई 
थी। जनता-च्यायालय कायम करके शोषक समुदाय को सूली चढ़ाकर 
मानव-समुदाय को “बराबरी, भाईचारे, तथा स्वतन्त्रता का घोष दिया 
गया था । परन्तु कुछ ही वर्ष बीते कि सम्राटों ने इस घोष को अपना 
लिया । फ्रान्स का गणतन्त्र कई बार गिरा और झाखिर एक ऐसी शासन- 
शेली बनकर रह गया, जहां कर्मचारी वर्ग को सत्ता बढ़ी । ग्राथिक 
शोषण जारी रहा और जिसने मानवीय भाईचारे के सिद्धान्त को स्वयं 
ठुकराकर अपना साम्राज्य बढ़ाया ग्रल्पविकसित राज्यों को हथियाकर 


उनका आर्थिक शोषण किया । 


उधर नई दुनिया अर्थात्‌ धमरीका में स्वतन्त्रता-संग्राम चल रहा 
था । उसके विजेता श्री श्रब्राहम लिकन ने लोकतन्त्री पद्धति को नया 
घोष 'जनता का राज्य, जनता द्वारा भ्रोर जनता के लिए दिया | 

जहाँ पूर्व घोष के प्रधीन संसद्‌ की सत्ता धिक थी ओर फ्रांस का 
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` , ` प्रधान अथवा इंगलेण्ड का सम्राट्‌ सत्ता-रहित केवल शोमा के पद थे, 


वहां प्रमरीका ने 'बहुजन-हिताय' के पक्ष को साकार करने के लिए 


` . “ प्रधान को कुछ भ्रधिक अधिकार दिये। परन्तु लोकतन्त्र की .बराबरीवाली 


प्रतिज्ञा ग्रभी मूर्ते नहीं हो पाई थी । मांनव-समाज उसके लिए तरस 


` ` ` रहा था। इसकी प्राप्ति के लिए सन्‌ १९१७ में रूस में विस्फोट हुआ । 


रूसी लोकतन्त्र के प्रवत्तंकों ने कहा कि वास्तविक मानव तो हैं किसान 


`` ` और मजदूर, जो समस्त उत्पादन करते हैं, जिनमें भाईचारा स्वभाव से 


होता है । शेष सब वग शोषक है । वे इन उत्पादक वर्गों के श्रम पर एक - 
षड्यन्त्र द्वारा जीते हैं। भ्रतः उन्होने समता लाने के लिए तथा वास्तविक 
भाईचारा स्थापित करने के लिए उचित समझा कि इन समाज-विरोधी 
तथा शोषक वर्गो को समाप्त कर दिया जाय। उन्होंने ऐसा कियां भी 
झौर श्रमिकों तथा कृषकों की एक तानाशाही कायम की । एक नई चुनाव- 
पद्धति को जन्म दिया तथा एक नई कार्यंशेली को भी ताकि अन्य देशों के 
श्रमिकों तथा कृषकों को भी मुक्त किया जाकर वहां भी ऐसी शासन” 
पद्धति की स्थापना की जाय । इसके फलस्वरूप कई राज्यों में ऐसी उथल- 


'पुथल कराई गई, जिस श्यृंखला की अन्तिम कड़ी भ्रभीतक चीन है। 


यह कायं आगे नहीं बढ़ा। विदव के समस्त कृषकों तथा मजदूरों ने इसको 
नहीं अपनाया, क्योंकि इसमें भाईचारे की भावना का प्रभाव था । 
एक भाई यदि बुरा हो तो क्या उसे सुधारा जाय या मार दिया 
जाय, यह प्रश्‍न हरेक के मन में रह-रहकर उठता था । ऐसी कल्पना भाई- 
चारे की मौलिक धारणा के विपरीत थी। भौर रूस में ही इस दिशा 
में टॉलस्टाय-सरीखे कई विचारक हुए। एक तरफ गणतत्त्री फ्रांस तथा 
लोकतन्त्री इंग्लैंड साम्राज्य कायम कर रहे थे, दूसरी तरफ गणतन्त्री 
अमरीका द्वारा पंजीवाद को प्रोत्साहन मिल रहा था, तीसरी ओर रूस 
में विचारस्वातंत्र्य का ग्रभाव तथा आतंकवाद भाईचारे के सिद्धान्त को 
नष्ट-श्रष्ट कर रहा था । ऐसी कुछ परिस्थितियों से क्षुब्ध जनमानस इस 
तलाश में था कि वास्तविक लोकतन्त्र की प्राप्ति के लिए कोई रास्ता, 
कोई रोशनी मिले । 

महात्मा गांधी के निर्मल मन पर ऐसे भावों का प्रभाव और भी 
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शक्तिशाली होना स्वाभाविक था । कुछ ऐसे ही प्रभावों के धीन उन्होंने 
“सर्वोदय? की विचारधारा को सूत्र-रूप में विश्व-समाज के समक्ष रखा ओर 
उसकी भारतीय रूप-रेखा 'हिन्द-स्वराज' पुस्तिका में १६९१२ में लिख दी । 
धीरे-धीरे सर्वोदय-विचारधारा का एक स्वरूप व्यक्त और स्पष्ट 
होने लगा । इस विचारधारा के ग्रधीन आर्थिक तन्त्र कसा होगा, उद्योग 
का क्या स्वरूप होगा, शिक्षा कैसी होगी, शासन-पद्धति क्या होगी, भ्रादि 
विषयों पर विचार होने लगा, साहित्य लिखा जाने लगा और महात्मा 
गांधी के निधन के बाद आचाये विनोबा ने साम्य-सूत्र एवं न्य साहित्य 
की रचना करके तथा अपने भूदान, सम्पत्ति-दान, ग्राम-दान एवं शान्ति- 
सेना आदि के विभिन्न ग्रभियानो से सर्वोदय का स्वरूप और स्पष्ट 
तथा व्यवत किया । 
बराबरी, भाईचारा के घोष को पूर्ण रूप से चरितार्थ करने के लिए 
इसने मानव-समाज को नया घोष दिया--सवका भला तथा सबका 
विकास । जैसे बीमार का भला उसे कड़वी औषध तथा भ्रंग काटने तक 
में होता है, इसी प्रकार सर्वोदय में यदि कोई भ्रमीर अथवा धनवान 
अपनी सम्पत्ति गरीबों को देने के लिए ग्रावाहन करता है, तो यह गरीब 
का नहीं भ्रमीर का भला है; वरना कल वही भ्रमीर या तो स्वयं नाश 
करनेवाले कुटेबों में पड़ सकता है भ्रथवा इस विषमता द्वारा उत्पन्न 
समाज-विरोधी चोर-समुदाय उसका धन हरण कर सकता है। परन्तु 
जिस तरह बीमार के इलाज के पीछे स्नेह होता है, उसके लिए हिंसात्मक 
उपायों फा अभाव रहता है, भौर ग्रम्ततः उसे स्वस्थ करने की भावना 
रहती है, इसी प्रकार समाज में सर्वोदयी विचारधारा के अनुसार कायं 
होता है। | 
` यह सब किस क्षेत्र में और कंसे हो ? लड़ाई की अ्रवस्थां में इसका 
क्‍या स्वरूप हो, श्रादि ऐसे विषय हैं, जिनका इस पुस्तक में वर्णन सम्भव 
नहीं। यहां केवल इसी प्रश्‍न पर विचार करना जरूरी है कि पंचायत- 
प्रणाली का इसके साथ क्या सम्बन्ध है ? 
हम यह देख चके हैं कि सबके भले के ध्येय की उपलब्धि के लिए 
स्नेह की भावना की बड़ी भ्राववयकता है अर स्नेह के पनपने के लिए 
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श्रावश्यकता होती है निकटता की । जब शासन का क्रम केन्द्राधीन रहता 
है तो व्यक्ति तथा शासन में इतना फासला पड़ जाता है कि वहां कत्तंव्य 
तो रह सकता है, परन्तु स्नेह नहीं । सीधे चुनाव द्वारा १० लाख वगंमील 
तथा करोड़ों की जन-संख्यावाले देश में जहां पचास हजार या एक लाखकी 
संख्या के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता हो, स्नेहपूवंक सम्पक की कल्पना 
करना भूल ही नहीं, मूखंता है। नगरौं में, बड़े-बड़े शहरों में भी यही एक 
दुसरे को समीप से न जानना सर्वोदय की विचारधारा को पनपने से 
रोकता है। यहां तो व्यक्ति-व्यक्ति के कष्टों व त्रुटियों का ध्यान रखना 
पड़ता है, इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हमारे शासन की मूल सामा- 
जिक इकाइयां इतनी हों, जहां सब वर्ग पारस्परिक हित, सहायता 
तथा स्वार्थ-परित्याग की भावना से एक-दूसरे को जानते हुए, एक- 
दूसरे से स्नेह करते हुए सबके उत्सगं तथा विकास के लिए एक श्रच्छे 
परिवार की तरह सप्रभाव कार्य कर सकते हों। - | 

ग्रतः प्रकट हुआ कि सर्वोदय के सिद्धान्त को राजनैतिक जगत्‌ में 
सार्थक करने के लिए जरूरी है कि हमारे शासन की इकाई इतनी हो 
जहां लोग एक-दूसरे के सम्पक में दिन-प्रतिदिन ग्राते हों, जहां एक-दूसरे 
की उनके जीवन की निर्भरता हो, जहां एक-दूसरे से स्नेह हो, जहां एक- 
दूसरे का हित उनका इष्ट हो । इन सबकी पूर्ति तभी हो सकती है जब 
हमारी शासन की इकाई देश तथा राज्य न होकर इस प्रकार की ग्राम- 
पंचायत हो, और जब नगरों में भी इकाई देश तथा राज्य न होकर इस 
प्रकार की ग्राम-पंचायत हो, और जब नगरौं में भी इसी प्रकार की इकाइयों 
का संगठन किया जाय । 

गौर फिर देश का इकाई के साथ ऐसा सम्बन्ध रहना चाहिए जेसा 
कि व्यक्ति का ग्राम-पंचायत के साथ होता है। इस प्रकार वास्तविक 
तृस्तरीय राज्य गांधीजी की कल्पना के अनुसार तभी होगा जब 
केवल ग्राम, जिला तथा देश ये तीन ही स्तर रहेंगे भ्रोर बीच के ग्रना- 
वश्यक स्तरों को हटा दिया जायगा । तहसील अथवा ताल्लुका का स्तर 
जिला तथा ग्राम के बीच तालमेल रखने के लिए होगा भौर वह भी वहां, 
जहां आवश्यकता हो । परन्तु ग्राम से ऊपर हर स्तर के चुनाव के लिए 
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मौलिक इकाई ग्रामपंचायत ही होगी, न कि कोई बीच का स्तर । इसका 


झ्राथिक ढांचा बनेगा वास्तविक सहकारिता के भ्राधार पर, जहां धनिक 
_स्वेच्छया भ्रपनी ग्राय पर अंकुश लगाकर निर्धनों के सहायक बनेंगे, उद्योग. 


जहां उत्पादक तथा श्रम जुटाने के लिए विकेन्द्रित होगा । 


इन कतिपय शब्दों से स्पष्ट है कि पंचायती राज तथा सर्वोदय का: 


पारस्परिक सम्बन्ध ऐसा है जैसा कि सिद्धान्त का भ्राचरण से होता है। 
सर्वोदय एक सिद्धान्त है और पंचायत-राज उसको चरितार्थ अथवा क्रिया- 
न्वित करने का एक क्रम । 
यही कारण है कि सर्वोदयी विचारक पंचायतों को वास्तविक सत्ता 
तथा स्वरूप प्रदान के कार्य में जुटे हुए हैं । देश के प्रसिद्ध सर्वोदयी विचा- 
रक श्री जयप्रकाशनारायण ने इस विषय में ग्रपना प्रसिद्ध निबन्ध प्रस्तुत 
किया है। इन निबन्ध का नाम है 'ए प्ली फार रिकस्ट्रक्शन भ्रॉफ इंडियन 
पाँलिटी' । उनका कथन है कि ग्राम-पंचायतें तो वयस्क-मताधिकार द्वारा 
नने, परन्तु पंचायत-समिति का चुनाव ग्राम-पंचायतों द्वारा हो, उनके 
सदस्यों द्वारा । जिला-परिषद्‌ का निर्माण पंचायत-समितियां करें, जिला- 
परिषदें राज्य विधान-सभा का निर्वाचन करें और राज्य-विधान-सभाएं 
लोक-सभा का निर्माण कर। 
जयप्रकाशजी की यह योजना सर्वोदय के सिद्धान्तो को चरितार्थे 
करने के लिए ही प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव भ्रभी जनता तथा 
विचारको के समक्ष है। रूपात्मक लोकतन्त्र हमारे सामने है ग्रौर उसका 
बल भी । पंचायती राज का एक प्रयोग चल भी रहा है श्रोर सन्‌ १९३३ 
तक सारे देश में वह प्रयोग चला जायगा। ग्रब यह समय ही बतायेगा कि 
भारतीय सर्वोदयी लोकतन्त्र का ग्रन्तिम स्वरूप क्या होगा । 





उपसंहार 


संसार सदैव एक निरन्तर प्रवाहशील निर्भर की तरह गतिशील रहता 
है। इस प्रवाह की प्रेरक शक्ति है मानव की सुख-प्राप्ति की चिरन्तन ग्रभि- 
लाषा, जिसकी खोज में वह भ्रादिकाल से प्रयत्नशील है । 

मानव ने अपने सहस्राब्दियो के भ्रनुभव से सीखा कि वह अकेला सुख | 
व शान्ति की मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता भ्रोर सामाजिकता उसके 
मौलिक स्वभाव का अंग होने के कारण समाज से पूर्णं विरक्ति श्रथवा 
सम्बन्ध-विच्छेद व्यक्ति के लिए सम्भव नही । इसीलिए वह ऐसे समाज के 
निर्माण के स्वप्न संजोता रहता है जहां ईर्ष्या, द्वेष,शोषण, कलह, ग्रशान्ति, 
विवशता, भ्रन्याय, बबेरता का अभाव हो ग्रौर एक ऐसे सौम्य वातावरण 
की सृष्टि हो जहां भौतिक तथा भ्रध्यात्मिक सुख की खोज के लिए ग्रनुकूल 
परिस्थितियां तथा सुविधाएं उपलब्ध रहें। 

विश्व का इतिहास, युद्धों की कथाएं, धामिक मतों के उदय, झाध्या- 
र्मिक तथा दाशंनिक खोजें, आथिक प्रनुसंघान, वैज्ञानिक अन्वेषण, सब॒-के- 
सब इसी सत्य का समर्थन करते हैं । क्योंकि हर मत का प्रवर्तक, हर 
आक्रान्ता, हर दाशंनिक, हर प्र्थशास्त्री तथा हर वैज्ञानिक अपने मत, 
युद्ध, दर्शन, झाथिक पद्धति तथा वैज्ञानिक खोज का ध्येय यही बतलाता है 
'कि वह यह कायं अन्ततोगत्वा मानव के हित के लिए ही कर रहा है। 

अतीत काल के कतिपय छोटे-छोटे ऐसे समाजों का वर्णन मिलता है, 
जिनमें उपयुक्त वातावरण के बहुत-से अंग उपलब्ध थे । उपनिषद्‌ में एक 
राजा प्रपने राज्य की व्यवस्था बतलाते हुए कहता है, 

केरे राज्य में चोर नहीं हैं; प्रपराध नहीं होते, 

. लोग सुख-शान्ति से रहते हैं।' 

महा मारत एक ऐसे समय का उल्लेख करता है जब-- 
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नवे राज्यं न राजासोन्न दण्डो न च दाण्डिकाः। 
धर्सेणेब प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परस्‌ ॥ 


यूनान की छोटी-छोटी नागरिक इकाइयां भी कुछ ऐसे ही काल की ओर. 


संकेत करती हैं। परन्तु यह सब छोटी-छोटी इकाइयों में ही सम्भव था । 
ज्यों-ज्यों समाज का विस्तार हुभ्रा। परिस्थितियों में भेद पड़ता चला 
गया । ग्रामों, मीरों, कम्यूनों, तीपाओं प्रादि के छोटे-छोटे गणतन्त्र भंग 
हुए भ्रौर वतमान कल्पना के राज्य स्थापित होने लगे । युद्ध, भ्रत्याचार 
तथा सामाजिक अन्याय ने मानव की त्मा को क्षुब्ध किया भर ऐसे 
सामाजिक रोगों के उपचार की तलाश भी शुरू हुई । घामिक नेताप्नों ने 
ग्रध्यात्मिकता पर जोर दिया, जैसा कि विभिन्न मतों के प्रवतंको के विचारों 
से प्रकट है। व्यक्तियों की भ्रनेकता के पीछे जीवात्मा की एकता पर उन्होंने 
जोर दिया और 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ का पाठ 


पढ़ाया । परन्तु जहां इन घुमक्क्रइ कबीलों ने सम्राट्‌ तथा बादशाहो की 


सृष्टि करके इन छोटे-छोटे ग्रामीण संगठनों को भंग किया, वहां इसी सत्ता 
का आध्यात्मिक विरोध करनेवाले सन्तों पर भी घोर ग्त्याचार किये ईसा 
को सूली मिली । तबरेज की खाल उतारी गई । मंसूर फांसी पर लटका । 
राजनेतिक क्षेत्र में भारत ने श्रराजक राज्य, गणराज्य, विरुद्ध राज्य, 
चक्रवर्ती राज्य, द्वैराज्य तथा वैराज्य प्रादि के प्रयोग किये। पश्चिमी जगत्‌ 
ने संसदीय लोकतन्त्र का अन्वेषण किया । कहीं-कहीं तानाशाही के क्रमों 
का भी परीक्षण किया गया । नई-नई पद्धतियां जगत्‌ के सामने आाइ । 
और जीव तथा शरीर की धारणाम्रों का सामंजस्य प्रदर्शन करते हुए जहां 
महाभारत ने 'न हि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किचित्‌’ का घोष दिया, वहां 
इसीका मानो प्रनुवाद करते हुए मौलाना हाली ने कहा-- 

फरिइते से बेहतर है इन्सान बनना, 

मगर इसमें पड़ती हे मेहनत ज्यादा । 
परन्तु समय के बीतने के साथ-साथ विज्ञान के भ्रन्वेषण, संचार के 
द्रुतगामी साधनों को जुटा रहे थे। रेल, मोटर, हवाई जहाज, तार, टेली- 
फोन ने विश्व की दूरियों को पाट दिया । एक भाग के दूसरे भाग से सम्पर्क 
बने । युद्धो के कारण बदले । धामिक विचार ग्रधिक उदार हुए । स्वामी 


| 
| 
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विवेकानन्द ने गत शताब्दी के अन्त में ग्रमरीका जाकर वेदान्त का एक 
नया स्वरूप विश्व के समक्ष उपस्थित किया और मानवीय एकता के 
आध्यात्मिक स्वरूप को भौतिक जगत्‌ में क्रियान्वित करने की पद्धति बत- 
लाई। उधर भ्राईन्स्टीन ने भौतिक शास्त्र के ग्रन्वेषणो से उसी मौलिक 
एकता का पोषण किया । 

परन्तु फिर भी ग्र भीतक हम भौतिक तथा ग्राध्यात्मिक सुख की धार- 
णाओ्रों का सामंजस्य नहीं कर पाये हैं। जबतक हम यह नहीं कर सकेंगे, 
तबतक लोकतन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद आदि विचारधाराएं मानव की 
मानसिक भूख को शान्त न कर सकेगी । और जब ऐसा हो सकेगा तभी 


. विज्ञान के बढ़ते चरण मानव के आध्यात्मिक उत्सगं में सहायक होंगे । 


भ्रध्यात्म श्रोर विज्ञान एक-दूसरे के पुरक हो जायंगे। व्यक्ति का महत्त्व 
प्रकट होगा । व्यक्ति तथा समाज में व्यष्टि-समष्टि का सम्बन्ध चरितार्थं 
होगा । जीव की मौलिक एकता राजनीतिक कल्पना का मौलिक स्तम्भ 
होगी । मानव परिवार तथा ग्राम के हित में जीवन को ही सफल जीवन 
समझेगा । क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय भेदभाव समाप्त हो जायंगे, व्यक्तियों से 
ग्राम, ग्रामों से मण्डल, मण्डलों से देश ग्रौर देशों से विश्वःसंगठन का 
एक सजीव मीनाराकार शासन का निर्माण होगा, जहां हर ऊपर की संस्था 
का आश्रय नीचे की संस्था होगी ओर उसीसे सत्ता प्राप्त करेगी । यह क्रम 
एक लोकतन्त्री केन्द्रीकरण का क्रम है। यदि हमने पंचायत-राज के एक 
ऐसे संगठन की कल्पना नहीं की तो विकेन्द्रीकरण द्वारा भारत की राष्ट्रीय 
एकता के जो गत दो शताब्दियों में पुष्ट हुई है, फिर भंग होने का डर 
बन सकता है क्योंकि विकेन्द्रीकरण के नारों से क्षेत्रीय तथा प्रान्तीय भाव- 
नाएं पुष्ट होती हैं। पंचायत-राज के क्रम में तो व्यक्ति परिवार की, परि- 
वार ग्राम की, ग्राम जिला की तथा जिला देश की, अपने जीवन के लिए 
आवदइयकता समभता हुआ उनका संगठन करता है भर वह जानता है कि 
ऐसे संगठन बिना उसका अपना जीवन सम्भव नहीं । | 

इसमें सन्देह नहीं कि पंचायत-राज ही आज के विश्व की समस्याओं 
का एकमात्र उत्तर है, परन्तु इस प्रयोग के क्रियान्वित किये जाने से पूर्व 
प्रगाढ अध्ययन, विचार तथा शोध की प्रावरयकता है । क्योंकि कोई भी 
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प्रयोग यदि पूर्ण शोध के पश्चात्‌ न किया जाय तो उसमें की प्रारम्भिक 
भूले सारे प्रयोग को ग्रसफल भी कर सकती है । आखिर सफल पंचायतों के 
युग में ही तो भारत परतन्त्र हुआ था । पंचायत-राज का आज कोई क्रम 
किसी देश या देश-भाग में तबतक सफल नहीं हो सकता जबतक यह तन्त्र 
इस आशा तथा प्रण के साथ प्रस्तुत न हो कि वह विश्व के लिए आज के 
समस्त राज-तन्त्रों से प्रधिक उपादेय तथा उपयुक्त है । आज के वैज्ञानिक 
युग में, जवकि विश्‍व का एक भाग दूसरे के बहुत निकट ग्रा चुका है, कोई 
पद्धति किसी स्थान-विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। न ही 
पंचायत-राज पद्धति को साधारण 'स्थानिक स्वराज्य' भ्रर्थात्‌ लोकल सेल्फ 
गवनेमेण्ट का पर्यायवाची समझा जा सकता है । पंचायती लोकतन्त्र में तो , 
वस्तुतः लोकतन्त्र का वेज्ञानिक स्वरूप विकसित हो रहा है। परन्तु इसकी - 
. सफलता के लिए भ्रावश्यक है कि हम इससे सम्बन्धित सब प्रश्नों पर प्री- 
पूरी शोध करें । कुछ प्ररन जो भ्रमी उपस्थित हो चुके हैं, इस प्रकार हैं--- 
१. पंचायत-राज में विधान-सभाश्रों तथा संसद्‌ का बिर्माण केसे 
हो? क 
२, उद्योगों का संगठन किस प्रकार हो ? : | 
३. विभिन्न प्रकार तथा विभिन्न श्रेणियों के राष्ट्रीय, राज्यीय तथा 
स्थानीय कमंचारी-वर्ग का संगठन किस प्रकार हो ? 
४, पंचायतराज के संगठन में राष्ट्रीय भावनाम्रों का किस प्रकारः 
तथा किस मात्रा में पोषण: हो ? 
५, कानून बनाने की प्रथा क्या हो ? 
' ६, श्राथिक तन्त्र तथा कर-पद्धति क्या हो ? ` 
७. भूमिःप्रवन्ध किस प्रकार हो ? | ' 
८. राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध किस प्रकार निर्धारित हों? 
ग्रादि-प्रादि । | 
मानव-समाज पहले परिवार तथा ग्राम में संगठित हुआ । जब आगे . 
बढा तो ये प्रारम्मिक संगठन टूटने लगे। परन्तु भारत के स्वतन्त्रता- 
संग्राम तथा महात्मा गांघी ने उस लोकतन्त्री विकास के सूत्र को वहांसे | 
पकड़ा, जहां से वह भ्रवरुद्ध होकर भटक गया था और ग्रामों पर आधारित. 


Ss, 


ह. `. उपसंहार 


२१७ 
१ ` देशों के संगठन के स्थान पर आकरान्ता केन्द्रीय शक्ति का निर्माण करने 
|. लग गया था। 
2. आशा है कि भारत का यह प्रयोग लोकतन्त्री विकास के इतिहास में 
: ` एक नई दिशा देगा, जिसमें सारा मानव- 
ह. 


समाज विज्ञान को ग्रपना सेवक 
'वनाकर शान्तिमय वातावरण में अपनी सुख की आदि खोज को जारी रख 
सकेगा । 
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